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 युक्ष प्रान्त के १६४६ ई० के प्रशासन कौ रिपोद 
| . जाग ! 
'सिंहावलोकन 
साधारण राजनीतिक स्थिति 


सन्‌ १६४६ “भ्परत छोड़ो” के नारों के साथ आरम्भ हुआ । प्रसिद्ध विद्वान 
और लेखक प्रोफ़ेसर आइन्स्टीन और हेरल्ड लास्की ने भारत की राजनीतिक समस्या 
को शीघ्र सुलकाने की आवश्यकता पर जोर दिया और उसका अनेक पत्रों में उल्लेख 
भी हुआ । उस समय भारतवासी स्वाधीनता ग्राप्त करने के लिए अधीर हो रहे थे। 
इसी बीच भारत की. स्थिति का अध्ययन करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यहाँ 
एक शिष्ट मंडल भेजने की घोषणा की | पर यहाँ समझा गया कि इस तरह से भारतीय 
स्वाधीनता की समस्या को ढकने या टालने का अयत्न किया जा रहा है । उक्त 
शिष्ट मंडल का रूप यद्यपि शेर सरकारी था, फिर भी उसकी सर्वत्र सावेजनिक रूप से 
आलोचना की गई । फिर सुभाष दिवस के अवसर पर जब यह शिष्ट मंडल इंगलेंड 
लौट गया तो इस बात पर बहुत खेद ग्रकट किया गया कि उसने उक्त अबसर पर 
पुलिस राज का दमन चक्र चलते देखने का मौका हाथ से जाने दिया। ईसके बाद - 
ब्रिटिश मंत्रि संडल्न कें मिशन के भारत आने की घोषणा की गई जिसके फलस्वरूप 
. आंग्रेजों को भारत से हट जाने और भारतीय स्वाधीनता के ग्रश्न को हमेशा के लिए 
तय करने की मांग और अधिक ज़ोर पकड़ गई । फिर भी ब्रिटेन के प्रधान मंत्री मि० 
 ऐटली के उस भाषण का भारत पर अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसमें उन्होंने भारत की पूरे 
.स्वाधीनता का समर्थन किया और भारत के सब दलों की एकता पर जोर दिया। 
मुसलिम लीगी अखबारों ने भारत की एकता का समर्थन नहीं किया । उन्होंने अंगरेजों 
फे मारत से जाने के पहले मुसलमानों के लिए एक अलग प्रदेश पाकिस्तान की मांग 
की । इस मांग पर बराबर जोर दिया जाता रहा। इस जकार काम्रेस और झुसलिस 
लीग के वीच सेड्धांतिक मतभेद होते पर भी ब्रिटिश भंत्रि मंडल के मिशन ने १६ मई 
को जो सुझाव पेश किए, उन्हें दोनों पार्टियों ने स्वीकार कर लिया । इससे स्थिति सुधर 
गई। अन्तरिम सरकार की स्थापना हुई। उसमें लीग भी शामिल हुई । फिर भी 


क्र 


ह ३ 
. साम्प्रदायिक ततातनी और अशांति बनी ही रही। लीग की सींधी काररबाई” का 
प्रस्ताव पास होने के बाद कलकत्ता और नोआखाली की दुर्घटनाओं ने आग में घी 
“का काम किया ऐसे वातावरण में लंदन सम्मेलन की घोषणा में राष्ट्रीय पत्रों ने ज्यादा 
. दिलचस्पी नहीं ली, क्‍योंकि उन्होंने समझ लिया कि उस घोषणा में लीग के कदूटर 
रुख को सहारा दिया गया है। कांग्रेस और मुसलिम लीग द्वारा ब्रिटिश मंत्रि मंडल 
के मिशन की योजना आखिरकार स्त्रीकार कर ली गई और दिल्ली में विधान परिषृद्‌ 
का उद्घाटन हुआ । इससे सभी ज्षेत्रों में उत्साह पेंदा हो गया। उक्त,परिषद्‌ की, कार्ये- 
वाही काफ़ी दिलचस्पी और बड़ी आशा के साथ देखी जाने लगी । 


राजनीतिक सिंहावलोकन 


सन्‌ १६४६ दो श्रमुख भागों में बंट गया। कांग्रेस मंत्रि मंडल ने सन १६३६ के 
नवम्बर महीने में, योरप के ठितीय महा समर में भाग लेने के प्रश्न पर पद त्याग कर 
दिया था। इसके परिणाम स्वरूप शासन संकट उपस्थित हुआ। तब भारतीय शासन 
विधान, १६३४५ की धारा ६३ के अधीन गवनेर का शासन फिर कायम हो गया। यह 
संकट कालीन शासन युद्ध काल में बराबर जारी रहा | जब १ अग्रैल १६४६ को कांग्रेस 
' फिर शासनारूद हुई, तब इस गवनेरी शासन का अन्त हुआ । पहले तीन मंहीनों में 
शासन के हर एक क्षेत्र में काफ़ी सरगर्मी दिखाई दी। कार्यक्षेत्र में उतर कर कांग्रेस 
पक्के इरादे से डट गई और वर्तमान क़ानून के सीमित क्षेत्र में दीघे कालीन योजनायें 
बनाने में लग गई । धारां सभा के आम 'ुनाव में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत रहा और 
माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्‍्त फिर मंत्रि मंडल के नेता बनाये गये ।“इसके बाद 
मंत्रि मंडल में माननीय श्री हुकुमरसिंह,' मानतीय श्री निसारअहमंद शेरवानी' और 
माननीय श्री गिरधारीलाल को शामिल किया गया। कांग्रेस हवारा शासन की बागडोर 
फिर से संभालने पर प्रान्त की राजनीति में नया परिवर्तेन शुरू हुआ। गवंनेर के 
शासन में जो आतंक ओर घोर अविश्वास छा गया था, वह दूर हो गया । जनता 
सरकार के साथ पूरा सहयोग करके उत्सुकता पूर्वक नवीन और बड़े परिवतेनों की. 
आशा करने लगी । मंत्रि मंडल ने जनता की मांगों को बहुत कुछ पूरा किया । कांग्रेस 
द्वारा पद ग्रहण करने पर इस बार भी. पहले की तरह, कोई मतभेद नहीं प्रकट किया 
गया। पर अन्न और अन्यान्य वस्तुओं के अद्यतन तथा चोर बाज़ारी के कारण जनता 
की आर्थिक कठिनाइयों का हृढ़ता कें साथ सामता कर्ना था। सबसे बड़ी कठिनाई 
यह थी कि इस बीच “साम्प्रदायिक स्थिति भी सन्तोषप्रद नहीं रही । यों तो यह आन्दो- 
लन बहुत दिनों से चल रहा था; जिसके . कारण साम्प्रदायिक घृणा और कट्ठता,बहुत 
अधिक वढ़ गई थी, किन्तु कांग्रेस ने जब शासन सत्ता हाथ में ली; उस समय बाता- 
वर्ण बहुत ही बुरा हो रहा था, धृूणा ओर द्वेंष का विष चारों ओर फैल रहा था । 


कक 


रे 


नाशकारी शक्तियाँ काम कर रही थीं। जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जिस दिघ 
प्रान्त का शासन संभाला, उसी दिन अलीगढ़ में गंभीर साम्प्रदायिक दंगा हो गया 
इसके बाद एटा, सहारनपुर, पीलीभीत; बरेली, इलाहाबाद, बुलन्दशहर, बिजनौर ओर 
मेरठ में दंगे हो गये । ग्रान्त के हाल ही के इत्तिहास में बरेली, इलाहाबाद और मेरठ में* 
फिर भीषण उपद्रव हुए। सरकार के पूर्ण सतक रहने पर भी इन नगरों में बहुत जन 
हानि हुई । इन दंगों के कारण दशहरा और मोहरंम के त्योहारों पर सरकार को 
काफ़ी चिन्तित रहना पड़ा । पुलिस की पू्ं सतकता तथा अधिकारियों द्वारा उपयुक्त 
उपाय किये जाने से दोनों त्योहार किसी गंभीर घटना के हुए बिना बीत गद्मे । 


वर्ष के आरंभ में, प्रान्तीय धारा सभा के चुनाव में कांग्रेस बहुत सरगमे रही । 
प्रान्तीय नेताओं, और कभी-कभी अखिल भारतीयनेताओं ने भी, प्रांत-मर का दौरा 
किया । ये सब काररवाइयाँ एक प्रांतीय 5नावं॑ बोड के द्वारा संगठित की ग३ । कांग्रेस 
को' आम निवोचन क्षेत्रों में अपनी जीत का पूरा विश्वास था इसीलिए मुसलिम तथा 
मजदूर सीटों पर अधिकार करने के लिए ही कांग्रेस ने भरपूर प्रयत्न किया। अनेक 
स्वयं सेवक संस्थायें क्रायम की गई। राजनीतिक उनावों मैं सफलता होने के साथ- 
साथ सभी दिशाओं में राजनीतिक सरगणर्मी फेलने से स्वयं सेवक संस्थाओं में अधिका- 
धिक वृद्धि होती गई । इधर सरकारी कर्मचारियों की काफी आलोचना की जाने 
लगी । सरकार ने इन सब बुराइयों को राजनीतिक दल बंदियों से दूर करने का भर 
सक प्रयत्न किया | कुछ समय के बाद ऐसा करने में सरकार को काफ़ी सफलता भी 
प्राप्त हुई। बर्षों के बाद कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में अभूतपूर्व राजनीतिक सरगणर्मी 
दिखई दी और उस समय भी आर्थिक तथा साम्प्रदायिक परिस्थितियों को देखते 
हुए एक कठिन स्थिति सफलतापूर्वक सुलका ली गई । 


« देश की विचित्र राजनीतिक परिस्थिति में मुसलिस लीग की सदस्यता और 
उसका सम्मान बढ़ता रहा । लीग ने एक पग्रईतीय चुनाव बोलेश्स्थापित किया। प्रान्त 
के दूर दूर के कोनों तक' चुनावों में मुसलिम लीग के अलग रहने की नीति का संदेश 
पहुँचौंया गया। वुनावों में लीग का प्रचार करने के लिए पंजाब और सीमा प्रांत 
में कायकतों भेजे गये; जिन्होंने लीग और पाकिस्तान के पक्ष में मत ( वोट ) देने 
* के लिए मुसलिम जनता को उसके धार्मिक कत्तेव्य से अबगत कराया | इस काम को 
पूरा करने के लिए लीगी प्रचारकों ने मुसलमानों में 'सत्याथ प्रकाश” के विरुद्ध और 
अरब के अनुकूल भावनाओं का प्रचार किया। अधिकारियों को लीगी और गैर 
लीगी मुसलिम संस्थाओं के बीच दंगे होने की भी बड़ी चिन्ता बनी हुई थी। धनावों 
में लीग का दूसरा स्थान रहा। कांग्रेस ने जब संयुक्त मंत्रि मंडल का सुझाव पेश 
किया तो इस सुझाव को भी लीग ने ठुकरा दिया, क्योंकि उसे गैर लीगी मुसलिम 
सदस्यों के साथ काम करना मंजूर न था। यथा संभव शक्ति के प्रयोग और रुक्‍्तपात 
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के द्यारा पाकिस्तान की प्राप्ति पर ही लगातार ज़ोर दिया जांता रहा। आआन्त में 


सीधी काररबाई दिवस ( [)76०। 0०४०४ 049 ) पर मुसलमानों से हिन्दुओं के 


कम्युनिस्ट बार्टी 


साम्प्रदायिक 
स्थिति 


विरुद्ध जेहाद' करने की अनेक बार अपीले की गई । किन्तु इन अपीलों का कोई 
बुरा परिणाम यहाँ नहीं निकला । | 

युद्ध के पश्चात्‌ जिटिश साम्राज्यवाद के साथ सहयोग करने के अपने एकमात्र 
बहाने को भूलकर कम्यूनिस्टों ने अंगरेज़ों के विरुद्ध “भारत छोड़ो” आन्दोलन का 
समर्थैंध करना शुरू कर दिया । किन्तु विनाश कारी प्रवृत्तियां बहुत दिन तक -दबाई 
नहीं रह सक्री ओर निःसन्देह धीरे धीरे उन्होंने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया .), 
इस समय आर्थिक स्थिति के बिगड़ने से और रेलवे, डाक, और तार के कमचारियों 
की हड़तालों-से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । मजदूर 
की संस्थाएँ फिर से महत्व प्राप्त करने लगीं । बड़े बड़े शहरों में कंब॒द्र 
के विरुद्ध तथा छोटे नगरों में किसान जमींदारों के विरुद्ध उत्तेजित हो उठे। 
उन्‍हें हिंसा कैरने के लिए भड़काया गया, कानून तोड़ने का प्रचार किया गया | इसमें 
कम्यूनिस्टों को कभी सैंफलता भी मिली | कुछ नेता गिरफ़्तार कर लिये गये तो 
बाक़ी छिप गये। इसके बाद जब वे फिर प्रकंट हुये तो उनकी शक्ति कम नहीं 
हुई थी, बल्कि बढ़ी हुई थी। मजदूर निर्वाचन-स्तेत्रों के आम चुनाव में 
कम्यूनिस्टों ने जान की बाजी लगा दी थी । पर इस चुनाव में बुरी तरह हारना 
पड़ा । इसके बाद पार्टी का कोष भरने और कार्यक्रम जारी रखने के लिए कम्यूनिस्टों 
ने नाटकीय ढंग से काम करना शुरू कर दिया। ! 


साल भर तक साम्प्रदायिक स्थिति में तनाव बना रहा। साम्प्रदायिक 
शत्रुता जनता के धार्मिक भावों में उतनी नहीं थीं; जितनी कि बढ़े बड़े राजनीतिक 
दलों के विभिन्‍न लक्ष्यों;में थी । पुलिस द्वारां कड़ाई की जाने से साम्प्रदायिकता का 
बुरा प्रभाव केवल कुछ०हद्‌ तक ही दूर किया जा सका । मुसलिम लीग के पाकिस्तान 
आन्दोलन के कारण केवल हिन्दू और मुसलमान ही नहीं; बल्कि मुसलमान मुसलमान 
भी आपस ही में अलग अलग कर दिये गये । साम्प्रदायिक वेमनस्थ का विष कुछ 
स्थुनिस्पिल बोर्डों में भी फेल गया और कम से कम एक स्थान पर एक बधाई का 
प्रस्ताव इस लिये पास नहीं किया जा सका कि अल्प संख्यक समुदाय के में म्बरों ने 
यह धमकी दी कि यदि वह प्रस्ताव पास कर दिया गया तो शहर में मारकाट मच 
जायगी। साम्प्रदायिक तनातनी; सनसनी और दुघटनाओं का आये दिन होना एक 





"साधारण सी बात हो गईं थी जिसके फल्न स्वरूप कई स्थानों में कगड़े हुये । ये झगड़े 


विशेषकर बरेली, इलाहाबाद और मेरठ में हुए। साम्प्रदोयिक तनाव के कारण 
सरकार को होली, दशहरा और मोहरेंस के दिलों में बहुत चिन्तित रहना पड़ा 
परन्तु दंड विधि संग्रह की धारा १४४ लागू करने और अन्य कड़ी कारबवाइयों के 


्र 


हे रे 


कस्ने से ये त्योहार निर्विध्न समाप्त हों गये । अस्त्र शस्त्रों का चोरी से बेचना और 
खरीदना बहुत बढ़ गया और मुस्लिम लीग नेशनल 'गाडंस और राष्ट्रीय स्वयम्‌ 
सेवक संघ के समान आत्म रक्षा के लिये स्थापित की जाने वाली संस्थाओं की 
संख्या .भी बढ़ी । बंगाल ओर बिहार की साम्प्रदायिक सारकाट का प्रभाव भी प्रान्त 
पर पड़ा जिसके फलस्वरूप इस प्रान्त में कुछ भीषण दुधटनायें हुईं । कब ज़िलों में 

यूनिटी बोर्ड अथांत्‌ मेल मिलाप कराने बाली समायें स्थापितःकी गई परन्तु वे 
जनता की चिन्ता को थोड़े ही दिनों के लिये दूर कर सकी और स्थायी और 
वास्तविक साम्प्रदायिक शान्ति क्रायम न कर सकी । 


आम निर्वाचन के दिनों में मुस्तिम लीगियों और राष्टीय मुसलमानों में 
कई मंगड़े हुये और इन दोनों में आपस में बड़ी कट्ठुता रही। कंछ स्थानों में तो 
राष्ट्रीय मुसज्षमानों का सॉमाजिक वहिष्कार किया गया और उनको सार डालने 
की भी धमकी दी गईं । लखनऊ के शिया ओर सुन्नियों में होने बाला मदहे सहाबा 
का झगड़ा भी सदा की भांति इस साल भी खड़ा हुआ । इससे सरकार थोड़ा बहुत 
चिल्तित अवश्य हुई परन्तु प्रान्त की शान्ति पर इसका कोई बिशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा । 


6 कह समाचार पत्र आर ज्नमत 

देश की राजनीतिक स्थिति तेज़ी से बदलने के कारण समाचार पत्र तथा 
जनमत दोनों ही आलोचनातव्मक रहे । राजनीतिक बन्दियोँ ने, मुक्त होने पर अपने 
जेल मैं किए बिश्राम की कसर भाषणों की कड़ी लगा कर पूरी की। इन लोगों के 
इस काम से भी शासन को विशेष कर ज़िलों के सम्बन्ध में चिन्तित रहना पड़ा । 
अपनी निर्वाचन घोषणा के कारण कांग्रेस सभी लोगों के साषण देने ओर अपना 
मत ग्रकट करने की स्वतन्त्रता देंने के लिये बाध्य थी। वक्‍ताओं और समाचार 
पत्रों ने इस स्व॒तन्त्रता का यथासम्भव पूरा पूरा उपयोग किया । पाकिस्तान की मांग 
ओर मुसिलम लीग के निवाचन सम्बन्धी प्रचार के कारण राष्टीय ओर लीगी मनोवृत्ति 
के समाचार पत्रों में बड़ा मनोंमालिन्य रहा ओर इनमें से प्रत्येक ने एक दूसरे को 
नीचा दिखाने का प्रयत्न किया | देश में और विशेष कर पूर्बी बंगाल ओर बिहार 
में होने वाली साम्प्रदायिक मारकाट का प्रभाव इस ग्रान्न पर भी पड़े बिना न रह 
' सका। इसके फलस्वरूप हिन्दी और उद्‌ के समाचार पत्र कभी कभी आगे से बाहर 
हो जाते थे। भिन्न भिन्न दलों के समाचार पत्रों ने आतंक पेदा करने वाले बंडे बढ़े 
शीर्षक प्रकाशित किये और साम्प्रदायिक झंगड़ों के समाचारों को बड़ा महत्त्वपूर्ण 
स्थान दिया जिससे शासन को यह चेतावनी देनी पड़ीं कि वे ऐसा न करें। अंग्रेज़ी 
समाज्नार पत्रों मे लगभग पूर्णुरूप से इस आज्ञा का पालन किया परन्तु गरम दल 
वाले संमाचार पत्र जिनमें अधिक तर हिन्दी के समाचार पत्र थे सास्प्रदाग्रिक कगड़ों 


| 
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के सम्बन्ध में होने वाले अत्याचारों को बढ़ा ' चढ़ा कर छापते- रहे सथा अतंरिम 
सरकार की यह आलोचना करते रहे कि उसकी बंगाल में एक नीति है” और बिहार 
में दूसरी। इस बढ़ती हुई खराबी को रोकने के लिये, सरकार को जन द्वित के विचार 
से एक समाचार पत्र की एक अन्तिम चेतावनी देनी पड़ी जिसका बाछ॑नींय प्रभाव 
पड़ा। अंग्रेज़ी समाचार यत्र सदा की भांति सरकार के कार्यों और इसकी नीति को 
न्याय संगत आलोचना करते रहे । - ॥॒ 

देश में राजनीधिक चेतना के बढ़ने के साथ ही साथ अन्वराष्ट्रीक मामलों 
'में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई । यूनाइटेड नेशन्स आरगेनाइज शन की 
लन्दन में होने बाली बैठक में लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली। परन्तु बिजई राष्टों - 
द्वारा विश्वशान्ति के पक्ष में प्रकट किये गये उद्गार किसी को भी विशेष रूप से 
प्रभावित न कर सके । ब्रिटेन तथा रूस के आपसी झड़ों की भी चारों ओर 
आलोचनायें की गईं जो ब्रिटेन के विरुद्ध थीं।इसो प्रकार मि० चर्चिल के फुलनटन 
* (#॥६ ४) वाले बकक्‍तव्य, को जिसमें उन्होंने सारे आंग्लभाषी राष्ट्रों से एक होने के 
लिये अनुरोध किया था, जन साधारण ने रूस ही के,विरुद्ध समझा और डैंसको 

निन्‍्दा को | विश्व शान्ति सम्मेलन के बार बार स्थगित किये जाने की बात को लोगों 

ने रूस और पब्छिमी प्रजातन्त्र राष्टों में मन मुटाव बढ़ने का प्रमाण समभका। 
पैरिस के शान्ति सम्मेलन में जो घटनायें हुईं बे-इस तनातनी का पर्यौप्त प्रमाण 
समभी गई । दूसरी ओर ईरान में होने बाली घटनाओं के कारण इस के विरुद्ध - 
टीका टिप्पणी की गई और बिशेष कर उद्‌ समाचार पत्रों ने यह आशंका प्रकट की 
कि डारडेनेलिज़ के सम्बन्ध में टर्की को खतरा पेदा हो गया है। श्रो बेलस और 
श्री वैरनेस*द्वास बनाई गई अमेरिका,की विदेशी नीति सम्बन्धी कथनों में विभिन्नता 
का यह अथ लगाया गया कि दूसरा संस र-व्यापी युद्ध होने बाला है और इस विचार 
का पुष्टिकरण प्रेसीडेन्ट टू-मेन के उस भाषण से हुआ जो उन्होंने सेना दिवस के 
समारोह ( आरमोी डे रेली ) में दिया और जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया 
कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेनिक शक्ति बढ़ाई जानी चाहिए।.._ 

समाचार पत्रों ने शासित देशों के स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी दिलचस्पी ली'। 
इंडोनेशिया और पेलेस्टाइन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और उनके साथ 
सहानुभूति दिखाई गई । इंडोनेशिया में भारतीय सेना के भजे जाने का विरोध किया 
गया और संयुक्त राष्ट्‌ संगठन ( यू० एन० ओ० ) और अमेरिका की इंडोनेशिया के 
प्रति उदासीनता पर खेद प्रकट किया गया । पेज्ेस्टाइन के सम्बन्ध में ऐ'ग्लो-अमे रि- 
कन पैलेस्ट्राइन जांच कमेटी की रिपोर्ट की निन्दा की गई और इस बात का 
अनुरोध किया गया कि अरबों के साथ न्याय करने के लिए संयुक्त राष्ट्‌ संगठन 
. ( यू० एन० ओ० ) को हस्तक्षेप करना चांहिंए | इसी प्रकार मिस्र और सूंडान के 


भ्छ 
क्र 
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मामलों में ब्रिटेन के विरुद्ध टीका टिप्पणी की गई । और चेदटो बिल ( 0॥०६६० 
॥॥ ) के सम्बन्ध में वृटेन द्वारा किये गये दक्षिणी अफ्रीका के समथन की भी 
आलोचना हुई। 


«बनारस के संसार” नामक समाचार पत्र द्वारा .दाखिल की गईं जमानत 
वापस कर दी गई ओर लखनऊ के 'नशनल हेराल्ड' और 'विप्लव”, आगरा के 
'सैनिक', सन्देश ओर “उजाला”, बिजनौर के 'मदीना” और सहारनपुर के बेबाक! 
को जमानत दाखिल करने की दी गयी आज्ञाय रद्द कर दी गई । ५ 


श्रम सम्बन्धी स्थिति 


श्रम सम्बन्धी स्थिति काफ़ी कठिन थी। श्रमिकों के लगभग सभी वर्गों और 
सभी केन्द्रों में हलच में पेदा की गई । मिलों, डाकखानों, वारघरों, टेलीफोन, रेलों, 
कारखानों और वेंकों के कमंचारी, मेहतर, कुली, रिक्शा और तांगेबाले सभी | 
सामाजिक जीवन पंगु करने में एक दूसरे से बाज़ी मारने का प्रयत्न कर रहे थे । 
वष के आरम्म में समस्त राजनीतिक दलों ने यह कोशिश की कि वे अपन राजनीतिक 
हितों की पूर्ति के लिए अमिकों की सहानुभूति प्राप्त करें | -कानपु: की मिलों के 
श्रमिकों में साल भर बराबर हलचल रही और प्रदर्शन और हड्ताज़ें करना और 
धरना इत्यादि देना बराबर जारी रहा । इसके अतिरिक्त कानपुर श्रमिकों के आन्दो 
लन का मुख्य केन्द्र रहा। पर दूसरे महत्वपूर्ण केन्द्र भी इससे कुछ अधिक 
पीछे न रहे । फल यह हुआ कि” वर्ष के अधिकतर भाग में अधिक मज़- 
दूरी और मंहगाई इत्यादि पाने के लिए प्रान्त भर में हड़तालें होती रहीं। डाकखाने 
वालों की हड़ताल से काम में सबसे अधिक अड़चन पड़ी और लोगों को चारों ओर 
असुविधा हुई । इस सम्बन्ध में सबसे बड़ी बात यह हुई कि सारे राजनीतिक दलों, 
छात्रों और मजदूर संघों ने इसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की । इसकी छूत धीरे धीरे 
टेलीफोन, तारबरों और इम्पीरियल बंक के कमंचारिय को भी लगी जिसके फल 
स्वरूप आम तौर से गड़बड़ी बढ़ गई और जनता ओर व्यापार को हानि पहुँची । 
इस प्रान्त में हड़तालों की यह प्रांयः चरम सीमा थी जिससे चारों ओर हड़तालें हुई 
' या हड़ताल करने की धमकी दी गई । वास्तव में ऐसा जान पड़ता था कि हड़तालों 
की लहर सारे ग्रान्त में दोड़ गई है जिसका प्रभाध न केबल मिलों कारखानों और 
रेलों के कमंचारियों पर पड़ा, वरन स्थानीय बोर्डो के कमंचारियों और सरकारी नोौकरों - 
पर भी पड़ा । ज़िला बोर्डों के अध्यापकों और भारत सरकार के क्राश्स प्रेस, अलीगढ़; 
सी० ओ० डी० छिवकी, इलाहाबाद, ओर लखनऊ के मिलिटरी एकाउन्द्स क्लर्कों ने 
भी हड़ताल की । पटवारियों और नहर विभाग के कथचारियो न सी सीधी काररबाई 
के अस्त्र को किसी न॑ किसी रूप में ग्रहण किया । कुछ स्थानों पर घरना दिया गया 


पर 


ओर थोड़ी बहुंत मारधाड़ हुई परन्तु आम तौर पर ये सब हड़तालेें शान्तिपूवंक की 
गई और हड्तालियों का रुख अच्छा रहा । काम न करना, फाटकों या चौरास्तों 
पर सभायें करना, जुलूस निकालना और चन्दा जमा करना इन हड़तालों की साधा- 
रण विशेषतायें थीं ।.परन्तु नहर विभाग के कमेचारियों की हड़ताल ने आगे चल 
कर अधिक भीषण रूप भ्रहण किया । इसके कारण हरदोई, रायबरेली, शाहजहाँपुर 
ओर उन्नाव में नहरों में तोड़फोड़ की गई जिससे बहुत से ज़िलो में नहरों की रक्षा 
के लिए पुलिस की गारद बेठानी पड़ी । नहर के कर्मचारियों ने इकट्ा होकर, लखनऊ 
में प्रद्शंब. किया जहाँ उनमें से कई एक पकड़ लिए गये । 


विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपने हित साधन के लिए श्रमिक-वर्गें की 
अशान्तिपूरण स्थिति का.पूरा लाभ जठाया। श्रमिकों का कोई सुदृढ़ संगठन न होने 
के कारण वे उन्हीं लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते थे जो उनके साथ सबसे 
अधिक चिल्लाते थे । इस गड़वड़ी से कम्युनिस्टों को अपना अर्थ सिद्ध करने का बड़ा 
अच्छा अवसर हाथ लगा और उन्होंन कानपुर के श्षमिकों की अपने प्रभाव में रखने 
के लिए इससे लाभ उठाने का प्रयत्न किया। ग्रान्तीय असेम्बली में श्रमिकों की जगहें 
वे पुरस्कार स्वरूप प्राप्त करना चाहते थे परन्तु दुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई 
जिससे शीघ्र ही उनकी आखें खुल गईं । 


किसान ज़मींदार ( 387०7४9॥ ) सम्बन्धी समस्‍यायें । 


किसान जप्ीदार सन्बन्धी समस्याओं ने महत्वपूर्ण रूप धारण किया और जनता 
का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया । इससे सम्बन्धित सारे कार्यों का सम्बन्ध, 
चाहे वे किसान और जमीदारों के सम्बन्ध में थे या स्व॒र्य सरकार के; प्रांत में ज्ञमी 
दारी प्रथा का अन्त करने के प्रस्ताव से था। पिछली लोकप्रिय सरकार द्वारा बनाये 
गये लगान सम्बन्धी कानून की जुटियों से धारा ६३ के शासन काल में जमीदारों ने 
लाभ उठाया ओर किसानों के हानि पहुँची । १६७४२ ६० के आन्दोलन को दबाने के 
लिए सरकार ने विशेषकर पूर्वी जिलों में जो कारबाइयाँ की थीं उनसे किसानों के 
कृष्ट ओर भी बढ़ गये थे । इस कारण अग्रेल् १६४६ ई० में जब कांग्रेंस ने शासन की 
बागडोर अपने हाथ में ली तो किसानों ने इसका हार्दिक स्वागत किया । किसान 
विभिन्न दिशाओं से सहायदा को आशा लगाए बैठ थे । उन्होंने यह मांग की कि जिन 
खेतों से वे बेदखलु कर दिये गये हैं वे उनको वापस दिला दिये जांय, संयुक्त प्रान्दीय 
भूअधिकार ऐक्ट की धारा १७१ के अधीन जो अदालदी कारबाइयाँ उनके विरुद्ध हो 
रही थीं वे रोक दी जांय, १४४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में जो क्षति उनको 
पहुंची थी उसकी पूति की जाय और उनकी सबसे बड़ी मांग यह थी कि जभीदारी 
प्रथा जल्दी से जल्दी तोड़ दी जाय । किसान सभाओं ने स्ायें करके और जुलूस 
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निकाल कर दिन रात लगातार सरकार से यह मांग की ओर सरकार को इतना 
समय भी नहीं दिया कि वह ठोक से अपना काम संभाले और अपने निवोचन 
सम्बन्धी वादों को पूरा करे। ग़ज्ला वसूली फीभ्योजना एक दूसरी समस्या थी जिस 
पर किसान बहुत बिगड़े हुए थे और चाहते थे कि सरकार इस पर शीघ्र ही ध्यान 
दे। सबसे पहिला काम जो सरकार ने काम संभालते ही किया वह यह था कि उसने 
ऐसी सब अदालती कारबाइयों को रुकवा दिया जो किसानों के विरुद्ध भू अधिकार 
ऐक्ट ( [. ?. ७8०7८ए ०६ ) की धारा १७१ के अधीन हो रही थीं ओर 
किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए उसने गल्ला वसूली की योजना को भी 
संशोधित कर दिया । इन काररवाइयों का किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा | दूसरी 
ओर ज़मीदार लोग इस बात से बड़े चिन्तित हुए कि जमीदारी शीघ्र ही तोड़ दी 
जायगी । इसके फल्ल स्वरूप ज़सीदारों और किसानों में फिर से हलचल सच गई | 

सौभाग्य-वश इस साल प्रान्त के ऊपर कोई बड़ी कृषि सम्बन्धी आपदा नहीं पड़ी 
' और स्वार्थों में संघ होने पर भी ज़मीदारों और किसानों के सम्बन्ध अच्छे ही 

रहे, केवल पूर्वी जिलों और रायबरेली को छोड़कर जहाँ किसान संघ की एक सभा 
में ये प्रस्ताव पास किए गए कि ऐसे किसानों को जिनकी सालाना आमदनी ३००) 

रु० से कम हो या जिनके पास ४ बीघा से कम भूमि हो लगान न देना चाहिए । 

जमीवारों ने भी अपने हित की रक्षा के लिये कई सम्मेलन किये उनके सब से बड़े 

सम्मेलन लखनऊ, उन्नाव और सीतापुर में हुए जिन में उन्होंने जमीदारी तोड़ने के 

प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की । उन्होंने! इस काम के लिये एक पार्टी कंड खोला 

ओर बहुत सा रुपया जमा किया। इसके साथ साथ बिशेष कर कानपुर ओर 

फ़रेजाबाद में ज़मीदारों ने इस बात का भी प्रयत्न किया कि उनके और किसानों के 

सम्बन्ध अच्छे हो जांय । जौनपुर में जमीदारों न एक घमम सभा स्थापित की जिसका 

उद्द श्य था राजा प्रजा के सम्बन्ध को धार्मिक महत्व देना और इस ग्रकार जमीदारी 

के लिए जो खतरा .पेदा हो गया था उसको दूर करना। इस. बीच में भावों के 

बढ़ने से भी जमीदारों को बड़ी हानि पहुँची | कुछ जमीदारों ने सीर बढ़ा कर इस 

आर्थिक समस्या को हल करने का श्यत्त किया और कुछ ने सरकार की खाद्यान्नों 

की राशनिंग योजना के अन्तगंत अन्तज का व्यापार करना आरम्भ कर दिया । 


खेती बारा को दशा 
बीच फ़रवरी तक मौसम सूखो रहा। फिर हलके छींटे पड़े और सारे ग्रान्त 
में वर्षा हुई। अगले तीन महीने फिर सूखें रहे और जुलाई के शुरू में बे आरस्म 
हुई । वर्षो एकर्सा नहीं हुई ?। जुलाई में साधारण से अधिक हुई। सितम्बर के मध्य 
में बंद हो गई और अक्तूबर में फिर से आरण्भ हुई। जुलाई में लगभग सारे 
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प्रान्त में असाधारण वो हुई जिसके फलस्वरूप कुछ निचले चेत्रों में बादों आई। 
सरकार ने पीड़ितों को सहायता देने के लिए तुरन्त कारवाई की, लगान और माल- 
गुजारी में छूट और अन्य सहायता देकर और तकावी बांट कर किसानों के 
कष्ट बहुत कुछ दूर किये | अगस्त और सितम्बर में अधिकतर ज़िलों में बषों कम 
हुई जिससे खरीक की फ़सल को हानि पहुँची । अक्तूबर में अधिकतर ज़िलों में जो 
थोड़ा बहुत पानी . बरसा उसंसे ईंख की फसल और रबी की बोबाई को साधारण 
रूप से लाभ पहुँचा। परन्तु कपास और जल्दी होने वाले धान की खड़ी फसअ को 
हानि पहुँची ओर पूर्वोत्तरी जिलों के कुछ भागों में ईख में गेरुई लग गईं जिससे 
ईख की फसल को ज्ञति पहुँची । जाड़ों में बषों अपयाप्ति हुई या वस्तुतः बिल्कुल ही 
नहीं हुई और इसका विशेषकर बारानी क्षेत्रों में रबी की फसल पर कुछ हृद तक 
अप्रतिकूल प्रभाव पड़ा । इसके कारण जनवरी के अन्त तक और माचे से मई तक 
ओर अक्तूबर से दिसम्बर तक नहर के पानी की बड़ी मांग रही | 


संसार भर में खाद्यान्नों की कमी हो जाने और सरकारी गल्ला वसूली 
योजना के अन्तगत अनाजों का भाव नियत किये जाने से अनाजों का भाव बढ़ 
जाने के कारण खेतिहरों को बड़ा लाभ हुआ | इसके साथ साथ ईख. बेचने में 
कठिनाई पैदा होने के फलस्वरूप ईख के बहुत काफ़ी खेतों में अनाज पेदा किया 
जाने लगा | इसी प्रकार अनाजों के बढ़े हुए दरों और अधिक अन्न उपजाने के 
आन्दोलन के कारण कपास की खेती घट गई। 


कृषि-सुधार 


खाद्यान्नों की कमी के कारण सरंकार ने क्षि समस्या पर बहुत ही सोच 
विचार किया । अनाजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये बड़ी जोरदार कारंवाइयाँ 
की गई और किसानों को अनाजों की पेदावार दुगुत्ती करने के लिये तरह तरह की 
रियायतें दी गई | उन लोगों को भी प्रलोभन दिये गये जो परती भूमि को जोतते 
थे। परती भूमि को जोतने और हल बैल इत्यादि खरीदने के लिये बिना ब्याज के 
कर्जों था ब्याज पर तकावी के रूप में कुल मिलाकर ७॥ रुपये की आथिक सहायता 
दी गई । दस, लाख मन से ऊपर रबी के और लगभग ४ लाख मन खरीफ़ के सुधारे 
हुये बीज कृषि विभाग के बीज गोदामों द्वारा बाँटे गये । इसके अतिरिक्त २३१,००० 
मन अन्डी, मूंगफली और नीम की खली अनाजों के खेत में खाद देने के लिये 
किसानों में बाँटी गई | खाद बनाने और पशुओं के मूत्र से मिली हुईं मिट्टी को सुरक्षित 
रखने के लिये प्रोत्साहन दिया गया। अनाजों के खेतों में रसायनिक ओर पत्ती की 
खाद डालने के लिये समोनियम सल्फेट, अमोनियम फ्रास्फेट; द्िपिल सुपर फासफेट 
आओरर सनई के बीज बड़ी मात्रा में बाँटे गये। इनमें संनई के बीज तो लागत ही के 
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मूल्य पर दिये गये। हल, चारा काटने के यन्त्र और हाथ से चलाने बाली कुदालें 
(००) ओर दूसरे खेतीबारी के यन्त्र किसानों को बड़ी मात्रा में दियें गये और 
कृषि विभाग के असले ने प्रद्शोन करके किसानों को इन यन्‍्त्रों का ्रयोग करना 
सिखाया। ग्रदशन करने वाले फार्मों और खेतों में 2९०० से अधिक ऐसे प्रदर्शन 
किये गये और उत्तम खेती करने वाली समितियों ने लोगों को उनके खेतों में जाकर 
उन्नत ढंग से खेती करने में सहायता दी । खेतों की चकबंदी करने और खाद बनाने 
को तरह तरह से प्रोत्साहन दिया “गया और म्युनिसिपेल्टियों और नोटीफाइड 
एरियाओं में सफ़ाई विभाग के लगभग ४० लोगों को खाद बनाना सिखाया गया 
आओर ७०,००० टन से ऊपर खाद तेयार की गई। उन्नत ढंग से गुड़ बनाने को 
प्रोत्साहन दिया गया और जोली कोट की मधुमक्खियाँ पालने वाली संस्था ( बी 
कीपिंग इस्टिट्यूट ) की ६००० रू० से अधिक का अनुदान ( ग्रान्ट ) दिया गया। 
ट्यूब वेल का ग्रदशन करने वाले क्षेत्र में ५५, बीज गोदामों में खली, अमोनियम 
सल्फेट और पत्ती की खाद के लिये सनई के बीजों के अतिरिक्त एक लाख मन से * 
ऊपर खरीफ़ के बीज बाँटे गये । 


गोरखपुर, गाजीपुर और बुलन्दशहर के तीनों कृषि स्कूलों और कानपुर के 
कृषि कालिज नें प्रान्त में खेती बारी की शिक्षा दी । इन संस्थाओं में बहुत से लड़कों 
को बजीफ़े और छात्रवृक्तियाँ दी गई । उच्च शिक्षा पाने के लिये सात लड़के विदेशों 
में भेजे जाने के लिये चुने गये परन्तु जहाज़ों में स्थान की कठिनाई के कारण केवल 
दो ही जा सके इसके साथ-साथ ६ विभिन्न योजनाओं के अन्तगेत कृषि सम्बन्धी 
अनुसन्धान का काम जारी रहा और प्रान्त के ६ हलकों में कृषि सुधार का काम 
अधिक जोरदार ढंग से किया गया | चौबटटिया के अनुसन्धान करने वाले अमले 
नें फलों के बाग लगाने के कामों और फलों के रोगों को रोकने की उपाय बताने के 
लिये प्रदशन कियें। एक और बड़ा काम यह हुआ कि गढ़वाल और अस्मोड़ा के 
ज़िलों में जखीरे ()९ ७४४०:८५) स्थापित करने की योजना चालू की गई । 


व्यापार ओर उद्योग धन्धे 


व्यापार की दशा लड़ाई के दिनों में बहुत अच्छी हो गई थी परन्तु युद्धोत्तर 
काल के प्रारम्भ में इसको धक्का पहुँचा | इसके बहुत से कारण थे जिनमें से अधिक 
महत्त्वपूर्ण ये थे : यातायात की कठिनाइयां, कानून और व्यवस्था की रज्षा में गड़बड़ी 
ओर युद्ध कालीन प्रतिबन्धों से मुक्त हो जाने के कारण अनिश्चित श्रम स्थिति | 
इस वर्ष ७३ हड़तालें हुई जब कि इसके पहले वाले बे में ४६ हड्तालें हुई थीं 
ओर ४६ श्रम सम्बन्धी झगड़े निशणेय करने के लिये पंचों के पास भेजे गये । जो 
शिकायतें लोगों ने सीधे या संघों द्वारा भेजी उनकी संख्या इस साल १६६५ हो गई 
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' जब कि इसके पहिले वाले वर्ष में इनकी संख्या केवल ६६४ थी। मुद्रा प्रसार और 
जीवन निर्वाह की सामग्रियों का भाव बढ़ जाने के कारण भी व्यापार को धक्का पहुँचा 
और व्यापार घट गया यद्यपि व्यापारियों को धन की हानि नहीं हुईं। परन्तु यह 
कमी अमरीका से बहुत अधिक मात्रा में माल आ जाने के कारण थोड़ी बहुत पूरी 
हो गई और श्र'गार आदि की सामग्रियों का भाव गिर गया । प्रत्येक प्रकार के मात्र 
की कमी के कारण इस बात की आवश्यकता पड़ी कि प्रान्त में उद्योग धन्धों का प्रसार 
तेज़ी के साथ किया जाय परन्‍्तु देश में और दूसरे स्थानों में मशीनों और केपिटल 
गुड्स की कमी के कारण इनके 'प्रसार का काम बहुत कुछ पिछड़ गया। युद्ध से 
बचे हुये सामान को खरीदने के लिये उद्योग विभाग के डायरेक्टर की नियुक्ति 
लोकल आकफ़िसर के रूप में की गई और उनके द्वारा मशीनों ओर अन्‍न्त्रों इत्यादि 

के डिक्पोजल्स डायरेक्टरेट को २९ लाख रूपये का आडर दिया गया और वास्तव 

« में उन्होंने १५ लाख रूपये का सामान खरीद भी लिया और आउडर देने वाले विभागों 
को दे दिया इसके अतिरिक्त कपड़ा, चमड़ा रिफ्रिजरेशन तेल, रंग और प्लास्टिक्स 

के लिये दिये गये बहुत से प्रार्थेना-पत्र सिकारिश के साथ भारत सरकार को भेज 
दिये गये। प्रान्त में कपड़े के उद्योग को बढ़ाने के लिय लगभग ८४००० और तकुवे 
( स्पिन्डिल ) बतेमान पुतल्लीधरों ( मिलों ) को दिये गये। ऊन और करचे (हेन्डलूस) 
की योजनाओं के समान उद्योग ब्रिमाग की विभिन्न योजनाओं द्वारा छोटे छोटे घरेलू 
और ग्रामीण उद्योग धन्घे चलाये गये। छोटे छोठे उद्योग धन्धें वालों को कजो देने 
की एक योजना भी स्वीकार की गई और इसके लिये एक लाख रूपये की एक रक़स 
अलग कर दी गई । २४००० रूपये बोड आफ़ इंडघ्टीज़ को अनुसंधान करने और छोटे 
छोटे उद्योग धन्धों को सहायता देने के लिये दिये गये । इसके अतिरिक्त ६२ विशेष 
कला सम्बन्धी और ओद्योगिक संघ्याओं को कुल मिलाकर १६७००० रूपये की 
आर्थिक सहायता दी गई । कानपुर के हार कोट बटलर टेकनालाजिकल इंर्टेट्यूट 
, ने अनुसन्धान का काम किया ओर बहुत सी बिशेष कला सम्बन्धी पूछ तांछ का 
उत्तर दिया | मुख्यतः कोयले की कमी के फलघ्वरूप जो विभिन्न कारणों से बनी 
रही छोटे बढ़े दोनों ही उद्योग घन्धों के फलने फूलने में कठिनाई हुई। बड़े कारखानों 
को कभी भी काफ़ी कोयला नहीं मिलता था ओऔ छोटे कारखानों को तो कभी कभी 
लकड़ी जलानी पड़ती थी। परन्तु इन सब बातों के होते हुये भी चीनी के बरतनों 
के उद्योग घन्चे ने अच्छी उन्नति को। इनमें गंगा ग्लास बक् स, बालामाली, स्टार 
पौटरी वक स, आगरा और स्न्‍टेडड पराटरीज़ लिमिटेड, गाज़ियाबाद का नाम विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने चीनी के बरतन बनाने का,कास बड़े कारखानों 
के पेंसाने पर किया । रिहन्द और बायर बान्‍्धों के निर्मोण के लिये सीमेन्ट के 
कारखाने बनाने की सम्भावनों के सम्बन्ध में भगभ विद्या विशेषज्ञों (७०००४८०! 


१३ 


८५ 9००७ ) ने जांच पड़ताल की और लखनऊ की चिकनी मिटटी से सीमेन्ट तैयार 
करने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए स्थाई रूप से एक लाइसेन्स दिया गया। 

गवनमेन्ट सेन्ट्ल बकशाप, कानपुर और गवनमेन्ट वर्केशाप, रुड़की के पास 
इस बे बहुत कम्म काम रहा | इसलिये मिकेनिल इंजीनियरिंग विभाग के भविष्य 
के सम्बन्ध में जांच करने के सिए एक जांच कमेटी बनाई गई। यह कमेटी अपनी 
सिफारिशें सरकार को भेजती है । 


गोरखपुर के कलक्टर लेबर सप्लाई डिपो के प्रबन्ध कतो अध्यक्ष का काम 
करते रहे । यह डिपो ग्रान्त के भीतर प्रान्तीय ग्रप इम्पल्वायमेन्ट योजना के अन्तेगत 
किये जाने बाले निर्माण कार्यों के लिये आज्त के सीतर और कोयले की खानों।की 
योजना के अन्तगंत किये जाने वाले निर्माण कार्यो के लिए ग्रान्त के बाहर मजदूर 
भेजती रही। इन मजदूरों में से अधिकतर इस डिपो ने दिये थे । 

लड़ाई बन्द होनें से फरु खाबाद, फतेहगढ़ और लखनऊ की सरकारी तीनों 
डिहाईड शन फेटियां बन्द हो गई थीं परन्तु दक्षिण भारत मः अकाल “पड़ने के 
कारण फ़रु खाबाद और फतेहगढ़ की फेक्टियां अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्याननों के 
राशन की कमी पूरी करने के लिये बिजलीयित (0८0.9079६४४१) आलू भजने के 
लिये मार्च १६४६ ई० में फिर से खुल गई | यह असाधारण कालीन योजना चार मास 
अर्थात्‌ जून के अन्त तक चली ओर इस थोड़े समय में इन दोनों फेटियों ने अकाल 
ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग ३४० टन विजलीयित आलू भेजे । 


इस बष रजिस्टी किये हुये कारखानों की संख्या १०४७ से बढ़कर १०६६ हो 
गई और कारखानों के कानून के उल्लघंन सम्बन्धी चाल्ानों की संख्या १६० से 
बढ़कर २५४ हो गई । दूसरी ओर सौभाग्य वश दु्घेटनाओं की संख्या जो १६४- ६० 
में ५५१६ थी १६७६ ई० में घटकर ४४६५ रह गई । इनमें ४७८ लोगों को अधिक 
चोट पहुंची और ३१२ मरे जब कि इसके पहिले वाले साल में ७६० को अधिक 
चोट आई थी और ४३ मरे थें | ब्वायलर इंस्पेक्टरों नें १४३७ निरीक्षण किये जिनमें 
२७७ हाईडालिक टेस्ट और १८ स्टीम टेस्ट थे। इसके अतिरिक्त इन लोगों नें 
२६४७ आकस्मिक निरीक्षण किये। इन निरीक्षणों की संख्या इससे पहिले वाले 
साल के आकस्मिक निरीक्षण की संख्या से ४०० अधिक थी | मेरठ; बनारस और 
मुरादाबाद में तीन नये केन्द्र खुल जानें से श्रम कल्याण केन्द्रों ([,80०प7 ४८६४९ 
(:८०६7८८५७) की संख्या बढ़कर ३३ हो गई। इन केन्द्रों में श्रमिकों के कल्याण के 
लिये विभिन्न काम होते थे जैसे चिकित्सा; दूध बांटना, व्यायाम जच्चा बच्चा के 
कल्याण के काये इत्यादि। मजदूरों के लड़कों और लड़कियों को स्काउटिंग की 
शिक्षा देने पर विशेष ध्यान दिया गया और मजदूरों के शरीरों को सुदृढ़ बनाने के 


कट 


१ 

लिये उन्हें खेलने कूदने व्यायाम करने और अखाड़ों में कसंरत करने और लड़ने 
के लिये प्रोत्साहन दिया गया । 

सरकारी छापे खाने; फ़ाम स्टोर, प्रान्तीय स्टेशनरी दफ्तर और प्रिटिंग और 
स्टेशनरी विभाग की प्रकाशन शाखा को इस वर्ष अत्यधिक काम करना पढ़ा 
केवल कागज की खपत जो ग्रति वबे &०० टन होती थी इस वर्ष १४०० टन 
हुई और इसी प्रकार सरझारी विभागों में फार्मों और स्टेशनरी को अधिक खपत 
हुई। मजदूरों की हलचल का प्रभाव सरकारी छाप्रे खानों पर भी बिना पड़े न रहा 
जिपसे सरकारी कारखानों की एक जांच कमेटी सरकारी कारखानों में काम की 
दशा का जांच करने के लिये नियुक्त की गई । 


प्रातीय आर्थिक स्थिति 


१६४६-४७ ई० का आयव्ययक बजट) पढहिले ऐडवाइजरों के शासन ने 
तैयार किया था और उसको गवनर ने भारतीय शासन विधान (गवनेमेन्ट आफ 
इंडिया एक्ट ) १६३५ ई० को घारा ३ के अन्तर्गत की गई घोषणा के पैरा ३ के अधीन 
स्त्रीडृति दी थी परन्तु ३१ माचे को धारा &३ का शाप्षन समाप्त होने पर एक 
आयव्ययक (बजट) फिर से तेयार क्ित्रा गया ओर अरस्त १६४७ ई० में पास 
किया गया । 

सन्‌ १६४४-४६ ई० में आगम की सम्पूर्ण वाध्तविक आय २६६४ लाख 
रूपये थी जो मूल आयव्ययक के २७५२ लाख रूपयें की अनुमानित धनराशि से २४३ 
लाख रूपये अधिक थी। साथ ही आगम का वास्तविक व्यय भी २७३७ लाख 
रूपये से बढ़कर २६६४ लाख रूपये हो गया । इस प्रकार फलध्वरूप १६४४-४५ ई० 
विशुद्ध में वाश्तविक आय और व्यय में जमा के पक्ष में ? लाख रूपये का अन्तर 
पड़ा । इस वष कोई प्रान्तीय 6 जरी बिल नहीं जारी किये गये और न रिज़व बेंक 
, आफ़ इंडिया से कोई अग्रिम लिये गये। परन्तु चूंकि इसके लिये आयव्ययक (बजट) 
के अनुमानों में कोई व्यवध्था नहीं की गई थी.इसलिये इस बे तीन प्रतिशत पर 
एक कर्ज भारत सरकार के एकत्रित ऋण का एक भाग चुकाने के लिये लिया गया। 

._ १६४६-४७ ई० के आयव्ययक (बजट) में आगम का अनुमान २६,१४,०२, 
२०० रुपये ओर व्यय का २६,४४,३७,८०० रुपये था। आयकर ( इन्कमटेक्स ) के 
उस भाग के कारण, जो इस प्रान्त को मिलता है तथा कृषि विभाग की आय और 
अनुत्पादक विकास योजनाओं. ((77000०४ए७ 0०९ए९।०[॥४९०६४ 500767765) के 
लिये भारत सरकार के सहायक अनुदानों के फ़ल स्वरूप पिछले वल्चे की अपेक्ता 
आय के बढ़ने की आशा थी, परन्तु आय के बढ़ जाने पर भी अनुमानित आय 
ओर व्यय में २६,३४,६०० रूपये का घाटा पाया गया। यह घाटा अधिकतर 


श्र 


युद्धोत्तर और अन्य नई योजनाओं पर व्यय के बढ़ जाने; युद्ध और मंहगाई के 
भत्तों के लिये एक बहुत बड़ी रकम की व्यवस्था करने और सामूहिक जुमोनों को 
वापस करने के लिये एक अच्छी रक़म की व्यवस्था करने के कारण हुआ | परन्तु 
संशीधित अनुमानों में आय बढ़कर ३०,१४,४७,६०० रूपये हो गई ओर यद्यपि 
व्यय भी बढ़कर २३,२०,७६,४०० रूपये हो गया फिर भी आगम में ६०,६८,४५०० 

, रूपये की बचत हुई, जब कि मूल अनुमानों में २६,३२५,६०० रूपये के लाभ” 
का अतुमान किया गया था। ये आय और व्यय की वृद्धियां दोनों ही अधिकतर 
भारत सरकार की युद्धोत्तर अनुलादक विकास योजनाओं के लिये दिये हुये अनु- 
दानों का हिसाब रखने की विधि में परिवर्तन होने के कारण हुई हैं। वाघ्तव में 
आगम की आयों में जो ५ लाख की वृद्धि हुई उसमें से कम से कम ४४५ १२ लाख 
रूपये हिसाब लगाने की विधि में परिवर्तन होने के कारण बढ़े। अन्य प्रमुख वृद्धियां 
आबकारी तथा बन और विविध शीषेकों के अधीन प्राप्त हुये आगमों से हुई । 
इसके विपरीत आगम व्यय में ग्रान्तीय आबकारी, शिक्षा तथा विविध व्ययों के 
अतिरिक्त ३७६ लाख रूपये की वृद्धि भारत सरकार द्वारा निधोरित हिसाब रखने 
की विधि में परिवतन करने के कारण संतुलित ही नहीं हो गई बल्कि उसमें बचत 
भी हो गई । एक स्थाई ऋण, जो कि संयुक्त प्रान्तीय २ ३/४ प्रतिशत ऋण सन्‌ १६६१ 
कहा जाता है, सितम्बर १६०६ ई० में भारत सरकार के एकत्रित ऋण के एक अंश 
का भुगतान करने के लिये १००र० ८ आए? की दर पर जारो किया गया। इस 
ऋण में लोगों ने आवश्यकता से अधिक रूपया लगाया । इससे पहिले वाले वर्ष के 
समान इस बार भी इस बात की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई कि प्रान्तीय 
ट्रेज़री बिल्ों को जारी किया जाय या रिजवे बेंक से आर्थिक साधन सम्बन्धी कोई 
अग्रिम लिया जाय । किन्तु युद्धोत्तर विकाल योजनाओं में रूपया छवाने के 
लिये २ १२ करोड़ रूपये का अशभ्रिम २ ३/|४ प्रतिशत प्रतिवर्ष के व्याज पर भारत 
सरकार से लिया गया जो पहिली नवम्बर १६६१ ई० को देय होगा । 


ग्राम सुधार 

सन्‌ १६३७ ई० में शासन भार ग्रहण करने पर लोकप्रिय सरकार ने ग्राम 
सुधार का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया था, परन्तु लगभग दो वर्ष बाद उसके 
पद त्याग करने पर धारा ६३ के शासन ने इस काये क्रम का अन्त कर दिया। 
इसलिये सन्‌ १६४६ ई० में जब कांग्रेस मंत्रि मंडल ने शासन की बागडोर अपने 
हाथ में ली तो उसको यह पता चला कि ग्राम सुधार के ढाँचे क्रो पूर्ण रूप से ठीक 
करने को आवश्यकता है परन्तु अन्य कासों में! संलग्न रहने के कारण यह इस 
विभाग के पुनरधगठन के काये को तुरन्त अपने हाथ में न ले सकी और इस वर्ष 
बहुत दिनों तक यह अनायास॒ ही पुराने ढंग से चलता रहा। परन्तु बदले हुये 


; 


१६ 


वातावरण ने इस आन्दोलन में एक नया जोश भर दिया और बहु उद्द श्यों वाली 
तथा अच्छे रहन सहन सम्बन्धी सहकारी समितियां फिर से चमक उठीं और कार्य 
शिशथ्विलता के स्थान पर जोश और उत्साह दिखाई देने लगे | खेतों की चकबन्दी 
पंचायत घरों के निर्माण, सड़कों के पक्का करने, कुबें बनवाने, खाद तेयार करने, 
उन्‍नत प्रकार के बीजों के विवरण और क्‌षि सम्बन्धी प्रचार में बड़ी उन्नति हुई 
' जिसे ग्रामीण जनता सुखी और समृद्धिशाली हुई। ग्राम सेवक वालचर (स्काउट) 
आन्दोलन को फिर से प्रोत्साहन दिया गया अन्तरभ्रामीण टूनौमेन्टों और देहाती 
सम्मेलनों से ग्रामीण जनता का स्वाध्य्य बहुत कुछ सुधर गया। ग्राम सुधार का 
काम तेज्ञी के साथ चलाने की योजना जो फ्रैज़ाबाद “ओर बरेली के कुछ 'ुने हुये 
गावों में पहिले से चालू थी, इस बष एक विस्तृत क्षेत्र में चालू की गई थी जिसमें 
२,००० गांव सेनिक परम्परा बाले थे; क्‍योंकि इस योजना से लोगें को बड़ा लाभ 
पाँचा था। इसके अतिरिक्त उन अंग भंग हुए सिपाहियों तथा फ्रौजी अफसरों 
को जिनसे यह आशा थी कि वे लड़ाई से लौटने पर पुनः ग्राम जीवन *अपनायेंगे 
समाज के उपयोगी सदस्य बनने का अवसर प्रदान करने के लिये फ्रेज़ाबाद 
ओर लखनऊ में प्राम सुधार सम्बन्धी प्रदु्शनियों की व्यवस्था की गईं। 
' साथ ही फ्रेज़ाबाइ के महिला कल्याण केन्द्र में भी स्त्रियों को प्रारम्भिक 
चिकित्सा, घरेलू सेवा-सुश्र षा तथा अन्य घरेलू विज्ञानों और कलाओं में शिक्षा 
मिलती रही। ३७ केन्द्र की सोखी हुई महिलाओं ने गावों में साधारण रोगों के 
लिये मामूली दबाइयां बांदी तथा श्रामीण स्त्रियों की मलाई के लिये दूसरे सामा- 
जिक काम किये। वर्ष भर में चार टुऋड़ियों में, कुज्ञ २९७ महिला शिक्षिकाओं ने 
इस केन्द्र में काम सीखा। पांचवीं डुकड़ी जिंतमें ८० शिक्षिकाें ओर १० सिपाहियों 
की विल्ञवायें थीं, काम सीख रही थीं, ग्रामीण क्षेत्रों में देशो ओषधालय स्थापित 
करने की योजना में भी अच्छी उन्नति हुई और अच्छी खेती क्रय विक्रय दुग्ध 
व्यवसाय और डेरी इत्यादि के लिये बहु उद्दश वाली सहकारी समितियां स्थापित 
करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में*जांच-पड़ताल का बहुत सा काम हुआ । 


सहकारी आन्दोलन 


लड़ाई के बाद अनाजों इत्यादि के भाव चढ़ जाने से सहकारी आन्दोलन 
((:०-०9०७:०६४ए७ (०६:४९ £) की बड़ा लाभ पहुंचा । राशनिंग:तथा कन्टरोल 
(नियन्त्रण) से भी इसके विकात्ष में सहायता मिलो, और इसके कार्य और आय 
के साधनों में बढ़ती हो जाने के कारण इस वष इस आन्दोलन को काकी प्रोत्लाहन 
मिला । सहकारी समितियों की संख्या १६,००० से बढ़कर २१,००० हो गई । इसमें 
लगी हुई कुल पूजी ६४७ करोड़ रु० तक पहुंच गई जिसमें से २६७ करोड़ इसकी 
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अपनी पूजी थी । अत्यधिक मुनाफा खोरी तथा चोरवाज़ारी रोकने और निय॑न्त्रित 
(कन्टोल) की हुई बस्तुओं का न्याय संगत वितरण करने में अधिकारियों और 
जनता ने सहकारी समितियों से बहुत काम लिया | कृषि सम्बन्धी ऋण समितियां 
(0 2707] ए7०७) (:72८त। 50020») के स्थान पर ग्राम बंकों तथा बहु उद्द श्य वाली 
समितियों के ढंग की लेन देन करने वाली समितियों के संस्थापन को भी प्रोत्साहन 
दिया गया और वष के अन्त तक ग्रान्त भर में लगभग ७००० ऐसे बेंक चल रहे 
थे। यह बंक गावों में अधिकतर लेन देन का काये करते थे। इनके ऊपर ज़िलों तथा 
केन्द्रीय सहकारी बेक थे ओर इन सब के ऊपर प्रान्तीय सहकारी बंक था जिसकी 
चालू पंजी में दो वर्षों के कार्योपरान्‍्त ?८ लाख रू० से ४७७ लाख रु० तक की 
अभूतपूर्व वृद्धि हुईं। साथ ही नगरों में निर्विध्न रूप से दूध पहुंचाने तथा ग्रामीणों 
को उचित मरुनाक्रा दिलाने के लिये दुग्ध सहकारी समिति योजना का और विस्तार 
किया गया। व के अन्त में ऐती समितियों की संख्या ३८ थी जिनमें लखनऊ 
तथा इलाहाबाद के मिल्क यूनियन प्रधान थे । दोनों यूनियनों ने कुल मिलाकर 
कोई २७,००० मन दूध जिसका मूल्य २२८ लाख रु० था एकत्रित किया। लखनऊ 
की दुग्ध सहकारी समिति ने नगर के म्यूनिसिपल स्कूलों के बच्चों को सरकारी 
सहायता से दूध बाँदने की सरकारी योजना को भी सफलता के साथ चलाया। 
ऐसा ही एक दूसरा उपयोगी काम सहकारी विभाग ने यह किया कि उसने अपनी 
६००० सहकारी घी समितियों द्वारा घी जमा किया और उसे अपने १४ केन्द्रीय 
सहकारी धी संघों ( सेन्ट्ल कोआपरेटिव घी यूनियन्स ) द्वारा बिकवाया | प्रान्तीय 
ओद्योगिक संघ ( इन्डस्टियल फेडरेशन ) और उससे सम्बद्ध औद्योगिक समितियों 
ले एंसे माल की वैयारी में सहायता दी जिसकी खपत नागरिकों में होती है, जैसे 
धोती, साड़ी, और कमीज और कोट के कपड़े | बष के पहले आवे भाग में इस संघ 
(फेडरेशन) को प्रान्त के लगभग आधे ज़िलों में जुलाहों को सूत बांटने का काम 
अधिकतर सोपा गया था। 


पशुपालन 


पशु प्रजनन का सारा काम कृषि विभाग से लेकर पशु पालन विभाग के 
हाथ में सॉपने से पशु सुधार का काम प्रान्त में अधिक अच्छा हुआ । पशुओं की 
जाति सुधारने के काम पर विशेष ध्यान दिया गया और ३० रूपया प्रति सांढ 
लेकर प्रान्त भर में सांड बाँटे गये। वष के अन्त में केद्बल मेरठ सरक्रिल में 
२०११ हरियाना, ४२७ सुरों, £ ताहीताल, ४ पोनवार, ५ खेरीगढ़ और थापरकर 
सांड थे और इली सरकिल्ल में लोगों को तकाबी ऋण के आधार पर हिसार और 
रोहतक जिलों की ६१ गायें दी गई । एक विशेष पशु-सुधार योजना देहरादून जिले 
के जीनसार माबर परगने में सी चत्माई गई। बहां लोगों को ४ लोहानी सांड और 


श्प 


२० बुशीर भेड़ें दियें गये इसके अतिरिक्त बकरे (०००८७) और मेढे आंशिक मूल्य 

((०४४४४००४००) लेकर आहकों को दिये गये। एक पशु ओर डेरी केन्द्र जिसमें 
एक सुवर बाड़ा भी था; मेरठ ज़िले के बाबूगढ़ में खोला गया और माधुरीकुन्ड का 
लिव स्टाक रिध्षच स्टेशन वहां से हटाकर मथुरा लाया गया। नियन्त्रित दरों पर 
खली ब्रांटने की एक खली योजना पांच जिलों में चलाई गई | यह योजना पशु पालने 
वालों में बड़ी लोक प्रिय हुई । मेरठ और बरेली सरकितों में २६ एक दिन बाले कृषि 

प्रदर्शन; $ ज़िला पशु प्रद्शन और २ एक दिन वाली घोड़ा नुमाइरें हुईं । 


मुर्ग मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने और उनके क्रय विक्रय की युक्त 
प्रान्तीय योजना का; जो १३ ज़िलों में चालू थी, प्रान्तीय करण किया गया और 
उसे बढ़ा कर इलाहाबाद, मिज़ोपुर, फतेहपुर, सद्दारनपुर; मेरठ और मुजफ्फरनगर 
के जिलों में चालू किया गया। मुर्गे मुर्णियों इत्यादि को प्रान्त से बाइर मेजें जाने 
, पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया और तराई और भावर इलाके में मुर्गें मुगियों 
इत्यादि की उन्नति करने की एक योजना चालू की गई जिसके लिए हलद्वानी में एक 
फार्म बनाया गया। मुर्गे मुर्गियों इत्यादि का एक बड़ा संयुक्त ग्रान्तीय प्रद्शन 
([[7060 7770०770८65 7?0०|४7ए 5॥09) लखनऊ में किया गया। 


घी के वतेमान अभाव के कारण गोंडा और उरई में घी को श्र णी बद्ध करने' 
की दो संस्थाएं (30८८ ५थ्वाप8 5६०४००७) खोली गई। बरेली, मुरादाबाद, गोंडा 
और उरई में घी का प्रदशन करने वाली टोलियाँ (227 0705679/7070 (77५85) बनाई 
गई। घी को भ्रे णीव करने वाली संस्थाओं की संख्या २४ से बढ़कर ३६ हों गई । 


एक औषधि तैयार करने वाले रासायनिक ने रिन्डर पेस्ट गोट टिश्यू वाइरस 
((२८००७४ 7८७६ 002 778590 ४१:४७) की गोलियाँ बनाने का काम किया । इन 
गोलियोंसे १४ महीने तक पशु रोगों से सुरक्षित रहते हैं. । प्रान्त की समस्त माँग को 
पूरा करने के लिये ये वाइरस ( विषाणु ) और हेमोरेजिक से प्टीसीमियाँ कम्पोज़िट 
वेक्धीन बयालोजिकल प्राडक्टस_रिसचे सेक्शन लुखनऊ में बहुत अधिक मात्रा में 
तैयार किये गये । फील्ड स्टाफ़ के लिये इूरूरे लिरम और वेक्सीन इंडियन वेटरनरी 
रिसचे इंस्टीट्यूट आइजट नगर से मंगाये गये । - 

अनेक गज़टेड अफ़सरों की नियुक्त करके विभाग की शक्ति और 
. बढ़ाई गई । ' 


तन 


जापान से युद्ध समाप्त होने पर भारत सरकार ने इमारती लकड़ी पर से 
नियंत्रण हटा लेने का निश्चय किया किन्तु उनके पास इस प्रान्त में पहली दिसम्बर 


श््ट 


१६४४५ ई० को एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की लकड़ी स्टाक में थी ।- इंसं 
इमारती लकड़ी के मूल्य पर अच्छी प्रकार नियंत्रण बनाये रखने तथा इसको अच्छी 
तरह से बाँटने के लिये प्रान्तीय शासन ने मूल ल्ञागत पर केन्द्रीय शासन से यह 
स्टाक मोल लेना निश्वय किया । इसके अतिरिक्त शाखन ने नियत दर पर कुछ 
साल” और चीड़ देवदार की लकड़ी भी खरीदा । दूसरे प्रकार की इमारती लकड़ी 
ठेकेदारों को दे दी गई । उद्देश्य यह था कि इमारती लकड़ी जिसकी मन्‍डी, में काफ़ी 
कमी थी जनता को उचित दरों पर मिल सके । मूल्य नियंत्रण आज्ञा (77708 
(:००४:0 (07720) लागू करके तथा समस्त प्रमुख नगरों में सरकारी आद्तियों 
को नियुक्त करके इस उद्दे श्य की पूर्ति हो सकी । «ये आढ्तिये जनता को लकड़ी देते 
थे। केन्द्रीय शासन; रेलवे तथा संयुक्त प्रान्तीय शासन के अन्य विभागों की 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पयोप्त परिमाणमें इमारंती लकड़ी तथा 
सिलीपर रोक लिये गये । इंधन पर नियंत्रण जो १६४२ ई० में लगाया गया था 
जारी रक्खा गया, जिसके कारण कि नियंत्रित इंधन का भाव बहुत चढ़ने नहीं पाया । * 
यदि कोयला और वेगन ( मालगाड़ी के डिब्बे ) सम्बन्धी कठिनाइयाँ उपस्थित न 
होतीं तो इमारती लकड़ी और इंघन की स्थिति इतनी खराब न होने पाती । इस 
नियंत्रण के फल स्वरूप यूटीलाइज्ेशन सर्किल को; जिसमें बहुत से कमंचारी नियुक्त 
थे, क्रायम रखना पड़ा । युद्ध समाप्त होने पर अनुसंधान कार्यक्रम फिर से आरम्भ 
किया गया और फ़ारेस्टों की टू निंग का स्कूल फिर से चलाया गया । पुनवासन 
कार्यक्रम पर और तेज़ी से काम करने के लिये एक अपर कन्सरवेटर आफ़ फारेस्ट 
के नियुक्त करने की और तीन वर्किज्ञ प्लान डिवीजन खोलने की स्वीकृत दी गईं । 
एक लेंड मैनेजमेंट सर्किल भी स्थापित किया गया । यह विभाग ४००० मील से 
अधिक बैलगाड़ी की सड़क और ३००० मील से अधिक अन्य सड़क के रख रखाव 
का उत्तरदायी था। १६४५-४६ ई० के आर्थिक वर्ष में इस विभाग से सब से अधिक 
आय हुई । 


सिंचाई 


जनवरी के अंत तक और फिर माचे से जून तक सिंचाई की बड़ी मांग 
रही । जुलाई से १४ सितम्बर तक नहर द्वारा सिंचाई की सांग कम रही । रबी 
१६४४-७४ और खरीफ़ १६४५ में केवल ४,३६६,१६४ एकड़ भूमि में सिंचाई की 
गई थी, किन्तु रबी १६४४-४६ ओर खरीफ १६४६ में ३;१९०,८४६ एकड़ में 
सिंचाई हुई । इस प्रकार सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि हुई जिसका कुछ कारण तो 
यह था कि नहर और बढ़ाई गई, “अन्न अधिक उपजाओ' आन्दोलन के सम्बन्ध 
में नये कुबें बनवाये गये और नहरें ठीक की गई '। इसी वर्ष ललितपुर और 
नगवा बांध के निर्माण का कार्ये सी प्रारम्भ किया गया । व्यूब ब्रेल द्वारा सिंचाई 
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२७० 
का भौ आयोजन फिया गया औरं रबी १६४४-४६ और खरीफ़ १६४६ ई० में 
७,७३५२७२ एकड़ भूमि सींची गई जब कि रबी १६४४-४४ और खरीफ़ १६४९ में केवल 
६,८६,४३३ एकड़ भूमि इस प्रकार सींची गईंथी- व के अंत में व्यू बवेलों 
की संख्या १,८४७ थी और ६ ०० वख्यूज़ वेलों का निमोण और किया जा 
रद्दा था 


गंगा कैनाल हाइड़ो एलेक्टिक ग्रिड पर कई टांसमिशन लाइन्स और सब- 
स्टेशन बनाये गये, । हरदुआगंज स्टीम स्टेशन का निर्मोण समाप्त होने पर उस्रे 
शासन ने ले लिया । मोहम्सदपुरु पावर स्टेशन बनाया जा रहा था । यद्यपि 
इस वर्ष विद्य॒त्‌ शक्ति की मांग जनता द्वारा सीमित रह्दी तो भी पीक लोड (अधि- 
कतम भार ) बढ़ता ही गया । 


नये कामों में खातिमा पावर स्टेशन के जलकल का निमोण प्रारम्भ किया 
गया और अन्य योजनाओं,--जैसे नायर, रिहांद और रामगंगा बंध, राप्ती और 
कुआंना नहर की जांच की गई । और इसकी भी जांच की गई कि आया घाघरा 
नदी में नावें चलाई जा सकती हैं कि नहीं । 


लोक-निर्माण कार्य 


युद्धकाल में लोक-निर्माण विभाग को इस ग्रान्त में लगभग सारा ही सेना 
सम्बन्धी निर्माण काये करना पड़ा था । फलस्वरूप यह्‌ विभाग इस समय काफ़ी 
बढ़ गया था। युद्ध के उपरान्त विभाग इस स्थिति में था कि युद्धोत्तर विकास 
यौजना को वह सफलता पूर्वक' कार्यान्वित कर सके। बष के प्रारम्भ में 
विभाग ने ७०० से अधिक मील लम्बी सड़क के निर्माण तथा पुनर्निमौण का काय 
प्रारम्भ कर दिया था । अग्नैल में शासन बदल्न गया और तब राष्ट्रीय आवश्य- 
क॒ता को देखते हुए कि नये क्षेत्र खोले जायें और ग्रामीण जनता को अधिक सुवि- 
धायें पहुंचाई जायें यदट योजना दोहराई गई । सब बरे के लोगों के हित को ध्यान 
में रखकर निर्मोण योजना फिर से बनाई गई । युद्धोत्तर सड़क विकास योजना 
कई भागों में बांटी गई । पहले भाग में (१) १६१० मील लम्बी नई पक्की सड़कों 
का बनवाना (२) २,२७३ मील लम्बी स्थानीय सड़कों का पुनर्निमोण करना (३) 
शकर की मिलों के लिये सीमेंट कान्करीट की ४०८ मील लम्बी सड़कों का निर्माण 
करना (४) और ५,३३१ मील कच्ची सड़कों का नि्मोण करना सम्मिलित था । 
इनके अतिरिक्त गवनेमेंट आफ़ इन्डिया नेशनल हाई वेज के काय-क्रम में राष्ट्रीय 
महत्व की सड़कों का सुधारकाये भी प्रारम्भ किया गया । नेशनल हाई बेज 
की सड़क इसे प्रान्त में १,४४३ सील लम्बी है । 


* २५ 
इसके साथ ही नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण काय भी 
आरम्भ किया गया । जडी देलेट नर्सिंग स्कूल कानपुर का निर्माण, मेडिकल 
कालिज लखनऊ, दून अस्पताल, देहरादून और क्रास्वेट अस्पताल, इलाहाबाद 
तथा. ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों और मौलिक बीज गोदामों की इमारतों को 
बढ़ाना ऐसे विषय थे जिन पर तत्काल ध्यान देना आवश्यक था । किन्तु लोहा, 


सीमेंट आदि भवन निर्मोण सामग्री मिलने में कठिनाइयों के कारण युद्धोत्तर 
निर्माण कार्य की प्रगति मंद रही । 


आबकारी 


देशी शराब, मसाजझ्दार शराब, देशी विज्ञायती शराब और भांग पर कर 
ओर अधिक नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि पहली अग्रेल १६४४ ई० को इन पर क्रसा- 
नुतार १५, २०, ३२० और २० प्रतिशत कर बढ़ाया जा चुका था । अकफ्रीम की क्रीमत 
झौर बढ़ा कर १८६) से १६४) प्रति सेर कर दी गई इसके कारण देशी शराब की 
खपत केवल ११ प्रतिशत और भांग की भी केवल २४ प्रतिशत बढ़ गई । गाँजा 
की खपत में २४६ ग्रतिशत की बृद्धि हुई. । इसका कारण यह था कि पहली अग्नेल 
१६४४ ई० से चरस की बिक्री बिल्कुल बन्द हो जाने से चरस पीने वालों ने गाँजा 
पीना आरम्भ कर दिया था । 


पिछले वर्ष की माँति देशी शराब और मसालेदार शराब थोक में सप्लाई 
करने के ठेके शराब खींचने वालों (65:7!2/5) से बातचीत कर लेने के पश्चात्‌ 
स्वीकृत किये गये । आबकारी की उुकानों के देने की पद्धति में भी कोई परिवर्तन 
नहीं किया गया । देशी शराब; मादक पदार्थों ओर अफ्रीम की दुकाने धोष-विंक्रय 
( नीलाम ) द्वारा दी गईं । ताड़ी की हुकानें प्रान्त के अधिकतर भागों में नीलाम 
द्वारा और पूर्वी ज़िल्ों में पेड़-कर पद्धति के अधीन दी गईं । पहली अक्तूबर से, 
ताड़ी वर्ष प्रारम्भ होने के पूव, प्रान्त भर में ताड़ी की दूकानों की संख्या-शासन की 
नीति के अनुसार घटा दी गईं । अतिरिक्त कर ( सारचाजे ) के घटते बढ़ते द्र 
के अनुसार विदेशी शराब पर ग्रति प्रसव शुर्क ( लाइसेंस फ्री ) निधोरित किया 
गया । ' देश में बनी हुई विदेशी शराब की थोक और फुटकर कीमतों पर एकक्‍्साइज़ 
कमिश्नर का नियंत्रण बना रहा । 


युद्ध के कारण जो कमी हुई इसे पूरा करने के लिये शासन ने मोटर फुएल 
के रूप में प्रयोग के लिए फुल आलकोहल को बड़े पेमाने पर तेयार कराने तय्या 
उसे बाँटने का आयोजन किया । प्रान्त में मोटर स्पिरिट तेयोर करने के लिए 
६ डिसटिलरीज चाल थीं । 


श्र 
शिक्षा हि 


मौलाना अव्बुल क़लाम आज़ाद के सभापतित्व में एक समिति फ्रारसी और 
अर्थी पढ़ाई के पुने संगठन पर शासन को मंत्रणा देने के लिये तथा दूसरी श्री रघुकुल 
तिलक के सभा उचित के सभ्ापतित्व में ऐग्लो-हिन्दोस्तानी संस्थाओं के अच्छी तरह 
से प्रबन्ध करने के लिये शासन को उपाय बताने के लिये नियुक्त की गई । अंग्रेज़ी 
शिक्षा के लिये दो गबनमेंट इंटरमीडिएट कालिज, एक नेनीताल में और दुसरे - 
लैंड्सडाउन 'में खोले गये । गेर सरकारी इंटर मीडिएट कालिजों और नारमल 
स्कूलों की संख्या में भी बृद्धि हुई । महिलाओं के ६५ स्कूलों के अतिरिक्त शिक्षा 
प्रसार विभाग के आधीन १५२४२ सरकारी ओर २६३ आशिक सहायता प्राप्त 
संस्थाएँ रहीं । अलमोड़ा में लड़कियों के लिये एक नया गवनमेंट हाई स्कूल 
ओर पिथोरगढ़, पौरी, मोवाना ओर उन्नाव में एक एक गवनमेंट ऐग्लो हिन्दों 
स्तानी मिडिल् स्कूल खोले गये । लखनऊ ओर इलाहाबाद में महिलाओं के दो 
टनिंग कालिजों के लिये लड़कियों के वास्ते प्रेक्टिसिंग स्कूल खोल गये और गवनमेंट 
संघ्कृत कालिज बनारस में लड़कियों के लिये एक प्रथक्‌ परीक्षा ( ज्ञान प्रभा ) का 
आयोजन किया गया । लड़कों ओर लड़कियों के हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल परी 
ज्ञाओं को मिला लेने पर डिस्टिक््ट और स्युनिस्पल बोर्डों को हिन्दुस्तानी लोअर 
मिडिल स्कूलों में ७ वीं कज्ञा खोलने के लिए १,४४,५६३ रू० की आवेत और 
२,५६,३१३ रू० अनावेत आर्थिक सहायता दी गई । ऐ'*ग्लो हिन्दुस्तानी स्कूलों को 
आर्थिक सहायता देने की सूची पर लाने की नीति के अनुसार इस वे लड़कों के 
३१४ और लड़कियों के १२ ऐगलो हिन्दुश्तानी स्कूलों के नाम उस सूची पर चढ़ाये 
गये । प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाये कर देने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा 
के प्रसार की योजना कायोन्बित की गई । इस योजना के अघीन १० बे 
तक प्रति वंषे २,२०० स्कूल खोलने का विचार है जिसमें प्रान्त भर में ६ से ११ 
वष के बच्चों के लिए प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाये हो जायगी । शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाओं को आवश्यक टू निग प्राप्त अध्यापक. देने के लिए बनारस में एक ओर 
गवनमेंट ट निंग कालिज खोला गया । ६०० और बेसिक प्राइमरी स्कूल--४०० 
लड़कों के लिए ओर २०० लड़कियों के लिए खोले गये लिनका--१,४६,२६३) अ बर्तेक 
ओर १,१६,४००) अ्नावेतक व्यय है । दलित बर्गों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया 
गया और हरिजन तथा मोमिन-की शिक्षा पर इस वष ६५२ लाख व्यय हुआ था । 
जब कि पिछले वर्ष ४६, लाख व्यय हुआ था । 'प्रान्तीय परिगणित जाति शिक्षा 
समिति का पुननिंमोण किया गया और दल्लित बर्गों के निरीक्षक (सुपरवाइजर) 
लिए इलाहाबाद में प्रत्यास्मरण पाब्यक्म (२८(४७०७/ (१०४४०) का आयोजन 
किया गया । फिजिकल ट निंग कालिज, लखनऊ, आर्थिक सहायता प्राप्त संब्धाओं 


श्ि 


२३ 


के शिक्षकों को स्फूर्ति लाने वाले व्यायाम में ठ. निंग देता रहा । फिज्केल कलचर 
के कॉसिल को उसके कारबाइयों के लिए १,००,००० रूं० की धनराशि दी गई । 
डसी राइफ़्रिल और लकड़ी की बन्दूकों से सैनिक योग्य (मिलीटरी डिल; करने पर जो 
प्रतिबन्ध था वह हटा लिया गया और हिन्दुस्तानी तथा ऐंग्लो हिन्दुस्तानी संस्थाओं 
के ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति पर से भरी जिन्होंने १६४२ ई० के आंदोलन में भाग 
लिया था-प्रतिबन्ध हटा लिया गया। पर ऐसे विद्यार्थियों के जिन्होंने राज- 
नीति में भाग लिया था शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं में प्रवेश पर जो पाबंदियां थी वह्द 
भी हटा ली गई । शोसल सर्विस ( साम जिक सेवा ) में ग्रेजुणटों को एक वर्ष की 
टनिंग देने की योजना स्वीकार कर ली गई । 
' देरी, पूरे हु 

डिस्टिक्ट बो्े के विधान मे प्रस्तावित परिवर्तन तथा प्थक निवोचन पद्धति 
के स्थान पर संयुक्त निवाचन पर्डधा। ही व्यवस्था को दृष्टि कोण में रखते हुए इस 
प्रांत के बोर्डों का सामान्य निवाचन एक वर्ष के लिए और स्थगित कर दिया गया । 
फरुखाब।ए, बांद्रा, मुरादाबाद और हमीरपुर डिस्ट्रिक बोर्डों का प्रबन्ध शासन के 
हाथ में रहा और इलाहाबाद तथा सहारनपुर डिस्टिक्ट बोर्डों के,चेयरमेन उनके * 
विरुद्ध अविश्रम प्रस्ताव पास होने के कारण अपने पद से हटा दिये गये । स्व- 
शासन में सदस्यों ने कम दिलचस्पी ली और जो ६८३ बैठकें हुई उनमें से तो १७६ 
बैठकें छसफल रहीं और ७६ अन्य कार्यों की विना पर स्थगिय कर दी गई । गत 
वर्ष की अऐच्ञा इस वर्ष बोर्डों की आय तथा उत्तके व्यय दोनों में वृद्धि हुई । इस 
वर्ष बोर्ड के ज़्यय का ५४ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय छुआ । डिस्टिक्ट बोर्डों की 
काफ़ी सड़कों के शासन द्वारा ले लिये जाने के कारण डिस्टिक्ट बोर्डों के व्यय का 
भार बहुत कुछ हलका हो गया । भामीण चेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी ओर 
सुविधाएँ पहु'चाने तथा सफ़ाई का प्रबन्ध करने के लिए अभी बहुत कुछ करना हे । 
इस वर्ष प्रति व्यक्ति की आय में १-१० आना की वृद्धि मी हुई । वष के अंत में बो्डों 
का प्रांतीय अंतिम बचत ६८ लार- रुपया था जब कि पिछले बष ६२ लाख था । 
बो्डों के कर्मचारी भी विशेषतया स्कूल के अध्यापकगण अन्य सरकारी कमचारियों 
की भांति अपने वेतन तथा म'हगाई के भक्ते से असंतुष्ट थे । 


जन स्वाभ्थ्य ; 


इस वर्ष लोग तथा बच्चे कुछ कम मरे और कम पेदा भी हुए । हैज़ा से काफ़ी 
लोग मरे यद्यपि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष से कम मृत्युएं हुई क्‍योंकि 
इसके रोक थाम के बहुत से उपाय काम में लाये गये ओर लोगों के टीका लगाया 


फ्क 


ग़या । इस वष अन्य वर्षों की अपेक्षा प्लेग (ताउन) से' बहुत से लोग मरे और 


| 


मै 


बुदेलखण्ड. में तो यह बड़े जोरों से फेला रहा । टीके लगाये जाने, डी० ढी० टी० 
घरों में छिड़कने आदि के कारण यह रोग बहुत कुछ सीमा तक रोका ज्ञा सका । 
चेचक से इस वर्ष १६४५ की अपेक्षा बहुत कम मृत्यु हुईं । जूड़ी बुखार से क़रीब 
करीब उतने ही व्यक्ति मरे जितने पिछले साल । पूर्बीय ज़िलों में काला आज़ार 
का जोर रहा और शासन ने इसकी रोक थास के लिए २० चलद्‌ चिकित्सा यूनिट 


खोल । ज्ञथ शेग क्लिनिक ६ स्थानों पर लोगों को सलाह देने का उपयोगी काये 


करते रहे । खाद्यान्न और औषधियों में मिल्लावट रोकने के लिए दोनों के १३,००० 
से अधिक नमूनों की पब्लिक अनालिस्ट ने परीक्षा की और ३४ ग्रतिशत नमूनों में 
मिलावट पाई गई जब कि गत दो वर्षों में त्रमाडुसार २८३ और २४५६ प्रतिशत 
नमूनों में मिलावट पाई गई थी। बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा चनाने के लिए 
शासन हारा आर्थिक सहायता श्यप्त दूध बांटने की दो योजनाएं कांयोन्वित की गई । 
एक ऐसी योजना निजी संस्थाओं द्वारा की गई । इन योजनाओं के अंतर्गत 
लखनऊ और कानपुर में प्रारश्मिक स्कूलों के बच्चों को तथा कानपुर में जरूचा 
बच्चा की देख भाल के केन्द्रों को दूध दिया जाता है । 


भोर हेल्‍थ सर्व और विकास समिति (डिबलपमेंट कमेटी) की सिफारशों 
के अनुसार इस प्रांत में पानी की सप्लाई तथा पानी के विकास की दशा 
को सुधारने के लिए अल्पकाल्ीन युद्धोत्तर विकास योजना के रूप में एक १५ 
वर्षीय कार्य क्रम बनाया गया । इस योजना को का्रोन्वित करने पर लग भग 
१४ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया। म्यूनिसपल वाटर सप्लाई 
ओर पानी के विकास से सम्बन्धित सुधारों के लिए र८ निर्मोश*काये प्रारम्भ किये 
गये । इसके साथ ही स्वेज यूटीलाइजेशन कमेटी ने मैला को खेती के प्रयोजनों 
के लिये इस्तेमाल करने के प्रस्ताव पर छान बीन की ओर उसकी सिफारशों पर 
शासन विचार कर रही है । नगर के मेले से ४७० लाख टन कम्पोस्ट खाद तेयार 
की गई जिस पर केस्टर केक अथवा अमोनियम स्लफ़ेट के खर्च का १६ खर्चे 


बेठा । | 
अदालतें और जेल - 


अधिकारियों की कमी और मजिस्टूटों के शासन सम्बन्धी कार्यों में व्यात्र 
रहने के कारण फोजदारी के बहुत से मुकदमे इकट्रा हो गये । इन मुकदसों को 


 निबटाने के लिये शासन ने हाई कोट और चीफ कोट की सलाह से अध्थायी मुंसिफ 


नियुक्त करने के प्रतखब पर विचार किया | मुंसिफ की जो ६ अध्थायी जगह“ 
क्रायम की गई थीं वे तोड़ दी मई और हाई कोट तथा चीफ़ कोट से प्रार्थना की 
ग़ई कि वे जुडीशियल केढर में स्थायी बृद्धि के लिये शासन को प्रस्ताव सेजें । शासन 


हु 


श्र 


ने अवकाश प्राप्त जुडीशियल अफ़सरों की नियुक्ति पर भी विचार किया और अवैतनिक 
( आनरेरी ) स्पेशल मजिस्टू टों को अस्थायी स्पेशल मजिस्ट टों के रूप में नियुक्त 
करने के लिये चुना । अवेतनिक ( आनरेरी ) मजिस्ट टों के चुनाव में डिस्टिक्ट 
मजिस्टटों को सहायता देने के लिये ज़िलों में चुनाव समितियाँ बनाई गई,। इस 
के साथ ही विचाराधीन राजनीतिक मुकदमों को वापस लेने तथा उन व्यक्तियों के 
विरुद्ध जो राजनीतिक कारणों से भगे हुए थे वारन्ट, रद करने की आज्ञा जारी 
की गई । 

जैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली उसने उन 
लोगों को जो १६०२ ई० के आन्दोलन में भाग लेने के कारण नज़रबंद या बंदी थे 
छोड़ दिया । इस वर्ष ऐसे लगभग १२०० व्यक्ति छोड़ेगये । ऐसे भी दूसरे क़ेदी 
छोड़ दिये गये जिनके मुक्त किये जाने के केवल कुछ ही महीने रह गये थे । चोरी 
और डकेती के क़े दियों के मामलों को फिर से दोहराने के लिए एक स्पेशल रिवाईं- 
ज़िंग बोड स्थापित किया गया । क़ंदी छोड़ने की नीति का फल यह हुआ कि 
३१ दिसम्बर १६४६ ० को प्रांत के जेलों में कुल २५,६६० क़ेदी रह गये जबकि 
पहली जनवरी को उनकी संख्या २६,४६८ थी । जेलों में सुधार के लिए एक 
जेल सुधार समिति बनाई गई और यह विचार करने के लिए कि क्‍या औरत 
बंदियों को आदर्मियों से अलग रक्‍्खा जाना डचित होगा एक महिला जेल समिति 
भी निर्मित की गई । जेल के ग्रशासन में आवश्यक सुधार किये गये । बंदियों को 
गरों पर लगाने की प्रथा तोड़ दी गई और क़रेदियों को समाचार पत्र उदारता के 
' साथ दिये गये । उनको साबुन, तेल, बीड़ी; खाने की तम्बाकू और पत्र भेजने 
तथा लिखने की कुछ सुविधायें भी दी गईं । भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ 
के अधीन जिन क़ेदियों को सज़ा मिली थी उनके सम्बन्ध में यह घोषणा की गई 
कि वे यू० पी० प्रिज़नंस रिलीज़ आन ग्रोवेशन ऐक्ट के अधीन मुक्त किये जा सकते 
हैं। बंदियों के हित में धारा तथा व्यवस्थापिका सभाओं के सारे सदस्यों का 
जो अपने पद के कारण अपने अपने निवाचन क्षेत्रों में स्थित जेलों के निरीक्षक थे 
क्रेदियों को बंद करने से पूव किसी भी समय जेल में जाने का अधिकार था । सारे 
स्यूनिसपल और डिस्टिक्ट बोर्डों के चेयरमेन अपने पद के कारण जेल के निरीक्षक 
बनाये गये । जेल के कमचारियों की भलाई का भी समुचित ध्यान रक्‍्खा गया 
ओर उनकी सेवा सम्बन्धी दशाओं में सुधार किये गये । क़्रैदियों का आचरण, 
अनुशासन तथा स्वास्थ्य सन्तोषप्रद रहा । कारखाने से नक़्द लाभ ४,०९,३८४ 
रू० और कुल आय ६,४८,२३२ रू० हुई । यद्यपि जेल में क्रेदियों की संख्या कम 
हो गई थी तो भी १,१०७ एकड़ भूमि और जोती गई । 


२६ 
अपराध ओर पुलिस ( आरक्षी )' 


जैसे ही कांग्रेस पदारूढ़ हुई उसने ऐसे सामूहिक आर्थिक दण्ड बापस कर दिये 
जाने की ओर ध्यान दिया जो १६४२ ई० के उपद्रव के सम्बन्ध में लगाये गये थे । 
यह रक़ैंस २५ लाख रुपये की थी और यह निश्चय किया गया कि सम्बन्धित लोगों 
को उनकी पूरी रक्तम लौटा दी जाय । ऐसे लोगों के सम्बन्ध में जिन्हें १६४२ के 
आन्दोलन के सिलसिले में आर्थिक ज्ञति उठानी पड़ी थी शासन ने यह निश्चय 
किया कि उन्हें हरजाना दिया जाय और कुछ वर्ग के व्यक्तियों से यह कहा गया 
कि वे निधोरित अवधि के भीतर डिस्टिक्ट मजिस्टूटों को अपने अपने दावे 
प्रस्तुत करें । नौकरियों में जो कदाचार और अ्रष्टाचार घुस गया था उसे दूर 
करने के लिए ऐंटी करपशन ब्रांच ( अ्रष्टाचार निरोधक शाखा ) को पुनसंगठित 
किया गया और उसमें कमेचारी नियुक्त किये गये । शासन ने उसके काये प्रणाली 
“और अनुसंधान पर पूर्ण निरीक्षण रक्खा । सावजनिक शांति और व्यवस्था 
बनाये रखने पर भी शासन नें बढ़ा ध्यान दिया और पहली अक्तूबर १६४६ ई० को 
भारत रक्षा विधान ( डिफेंस आफ़ इंडिया रूल्स ) के प्रभावहीन होने पर साव- 
जनिक शांति और व्यवस्था के हित यह आवश्यक हो गया कि संयुक्त प्रांतीय शांति 
तथा व्यवस्था बनाये रखने के आनियमन 7६४६ ई० ( यू० पी० मेनटेनेंस आफ 
पब्लिक आडर आर्डनिंस १६४६ ई० ) को लागू किया जाय जो बाद में अधिनियम 
बन गया । संयुक्त ग्रांतीय साम्प्रदायिक उपद्रवों को रोकने के आनियसन १६४७ 
ई० को भी लागू किया गया । 


युक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका परिषद के प्रेसीडेंट सर सीताराम के सभापतित्व 
में एक अशासन पुनंसंगठन समिति आरक्षी प्रशासन में सुधार करने तथा 
उसकी साधकता को बढ़ाने के लिऐ बनाई गई । प्रांत में इस वष साम्प्रदायिक 
तनातनी. होने के कारण तथा शांति ओर व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस के व्यस्त 
रहने के कारण प्रांत भर में अपेक्षाकृत इस वष अधिक अपराध हुए । कुछ जिलों 
ज्रें जनता ने अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं किया ओर पुलिस अपना काम 
सफलतापूर्वक नहीं कर सकी । इसका फल यह हुआ कि जहाँ एक ओर सब 
प्रकार के अपराध बढ़ गये दूसरी ओर दंडित ठहराने और मामलों की जांच करने 
का अनुपात १६४४५ ई० में २१.४ प्रतिशत से घट कर १६४६ ई० में १६.६ रह 
गया । इन्हीं कारणों से चोरी का माल बरामद करने का प्रतिशत भी गिर गया । 
डकेतियाँ रे८ प्रतिशत, सेंध लगाने की घटनायें २८ प्रदिशत, हत्या ४० प्रतिशत, 
दंगा ७४ प्रतिशत, चोरियाँ ४७ प्रतिशत बढ़ गई । अनुसंघेय अपराधों की संख्या 
जो १६३६ ई० से बराव्रर घट रही थी इस वर्ष बहुत बढ़ गई । पंत में विशेष 


ध 


७ 


कर गढ़मुक्तेश्वर ( मेरठ ) इलाहाबाद, आगरा; बरेलो, वुलन्दशहर, अलीगढ़, 
बनारस, चाँदपुर ( बिजनौर ) और चारुगंज ( एटा ) में साम्प्रदायिक दंगे हो जाने 
से अपराधों की संख्या में और बृद्धि हुई । अशांति स्थित के कारण ४ इंच से 
लम्बे फल की छूरियों के रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कुमायू में 
तैनात मिलिटरी पुलिस की एक कम्पनी मेदान में बुला ली गई | स्पेशल आस्ड 
कान्सटेबुलरी के दो वैटालियन जो रेलवे की रक्षा करते थे तोड़ दिये गये और 
मिलीटरी पुलिस में १३ और कम्पनियाँ बढ़ा दी गईं । पुलिस का ट्ंसमिटिंग 
सेक्शन बहुत बढ़ा दिया गया । १६४४ ई० में १९ स्टेटिक स्टेशन थे । ये बढ़ा 
कर र८ कर दिये गये । पुलिस इन अशांति के दिनों में बहुत सक्रिय रही । 
पुलिस के इस्तेमाल के लिए मोटर गाड़ियों की संख्या वढ़ाकर ३०० से कुछ अधिक 

कर दी गई यद्यपि यह संख्या भी अपयाप्त थी । इसी प्रकार कुछ जिला मांजिस्दु टा 
ओर पुलिस के सुपेरिन्टेन्डेन्टों को जीप दी गई और दंगों अथवा उपरवों को दबाने , 
के लिए ११ और टियर स्मोक स्काड स्थापित करने की स्वीकृति दी गई । बनारस, 
बरेली, इलाहाबाद, और एटा में जहाँ बहुत दंगे हुए ६ महीने तक ओर अलीगढ़ 
में १ वर्ष तक अतिरिक्त पुलिस रक्खी गई ओर प्रांत में डिस्टक्ट इंटेलीजेंस स्टाफ़ 
बढ़ा दिया गया जिससे दंगों की रोकथाम रहें । जनता में आत्म विश्वास ओर 
अनुशासन की भावना उत्पन्न करने के लिए प्रांत के ६ जिलों में होम गाड' 
स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया और इसके विधान के सम्बन्ध में एक आन- 
यमन जारी किया गया । 


वाहन 


एक आदमी-एक गाड़ी की प्रथा असंतोपजनक होने के कारण शासन नें 
इसके स्थान पर ज्वाएंट स्टाक कभ्पनियाँ खोलने का निश्चय किया जिन मे शासन 
एक बड़े साभीदार, और अन्य व्यक्ति संचालक के रूप में होगें ओर जहाँ 
कहीं रेलवे का हित हो वह भी कभ्पनी में सम्मिलित होगी । इन कम्पनियों का 
नियन्त्रण बोडे आफ डाइरेक्ट्स करेगें और यह संस्थाएं यात्रियों को प्रत्येक सुविधा 
देंगी जैसे समय पर गाड़ी छूटेगी और बैठने की अच्छी तथा सुखदायक जगहों की 
व्यवस्था होगी । वर्तेमान संचालकों को कम्पनियों में शेयर दिया जायगा । 
उनके परमिटों के आधार पर उनको समुचित धन ओर उनकी गाड़ियों का 
उचित मूल्य दिया जायगा । यह निश्चय किया गया कि पहले कुछ चुनी हुई 
सड़कों पर ही स्टेज केरिजें चलाई जाँय | मेंदानों के ७ यातायात श्रदेशों में 
एक एक ज्वाइंट स्टाक कापनी और एक पहाड़ी प्रदेश में दो ज्वाइंट स्टाक कम्पनियाँ 
खुलने को थीं। ऐसी कम्पनियों, ऐसे संचालकों तथा व्यक्तियों को जो अब 


रण 


मोटर न चला सकेगें नियत दर के अनुसार धन दिया जायगा । प्रति बस का 
मूल्य लगभग ६००० रू० अथवा उसके १६४५ माडल की गाड़ी का मूल्य निधोरित 
किया गया । मूल्य निधोरित करने के लिए एक समिति होगी जिसमें शासन 
का एक प्रतिनिधि, रेलवे का एक ग्रतिनिधि, दो संचालक, जिसमें बस का स्वामी भी 
होगा, होगें। यदि सदस्यों में मूल्य निधोरित करने के सम्बन्ध में मतभेद हो तो 
डिप्टी टांसपोट कमिश्नर (टेकनिकल) अपना निणंय देगें । इसी प्रकार घाघरा 
और गंगां नदियों में भी यात्रियों केआने जाने के लिए नौका व्यवस्था करने का निश्चय 
किया गया । लखनऊ में प्राविशयल फ़्लाइंग क्लब खोला गया और शासन ने इसे 
७६००० रू० की आर्थिक सहायता दी । २८ वर्ष से कम आयु के उड्डयन शिक्षा 
प्राप्त करने वालों से १५ रू० प्रति घंटा और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों 
से ३० रू० प्रति घंटा लेना निश्चय किया गया । 

सितम्बर में सारत रक्षा नियम के प्रभावहीन हो जाने पर यू० पी० 
आर्डीनिंस संख्या १८; £४६ लागू किया गया । मोटर गाड़ियों के 
ऐक्ट और नियमों के अधीन कन्ट्रोल, रजिस्दी आदि में टेकनिकल 
सहायता देने के लिए वे प्रादेशिक निरीक्षक ( रीजनल इंसपेक्टर ) नियुक्त 
किये गये जो युद्धकाल में कन्टोल्ड गाड़ियों का निरीक्षण करते थे । प्रान्त में 
इस वष पेटरोल-ध्थिति सुधर गई ।. मोटर गाड़ियों के ऐक्ट और नियमों के 
अधीन ४,४०० से अधिक मुक़दमा चलाये गये ।  बहुतों में सजा दी गई । 
आर्थिक दण्ड के रूप में १,११,८४२ 'रू० प्राप्त हुए । 


खाद्यान्न तथा जानषद (सिविल) पूर्तियाँ 


-. बंध भर इस प्रांत में खाद्यान्न स्थिति चिन्ताजनक रही । पहले तो फसल 
ठीक हुईं नहीं और दूसरे बाहर से पयोप्त मात्रा में खाद्यान्न आये नहीं फिर यह 
कठिनाई आ पड़ी कि दक्षिण भारत में चावल की फसल खूराव होने के कारण 
भारत शासन प्रांतीय शासन को वषे के प्रारंभ में उतने परिमाण में गेहूँ न देसका 
जितनी कि आशा थी। १६४८ ई० के रबी फस्ल का ऐच्छिक अन्न संग्रह सन्तोषप्रद 
नहीं रहा । अतएव ऐसे ३५ जिलों में जहां अत्र अधिक हुआ था किसानों से 
अनिवाय रूप से अन्न संग्रह करना पड़ा । फलस्वरूप अगस्त के अंत तक ३ लाख 
टन रब्ली का अनाज इक्ट्रा हो गया जब यह योजना स्थगित कर दी गई । खरीफ़ 
फसल में भी पहले १० महीनों में काफ़ी अन्न संग्रह किया गया । जिन किसानों ने 
अंत्र नहीं दिया था उनसे वर्ष के अंत में अन्न संग्रह किया गया । इसके अतिरिक्त 
इस वर्ष १,४५६, ५६६ टन अनाज प्रांत में बाहर से आया। ग्रांत के बाहर अनाज 
नहीं भेजा गया; केवल थोड़ा सा अनाज उधार दिया गया । ह 


२६ 


जब शासन की बागडोर कांग्रेस के हाथ में आई तो मंत्रि-मंडल ने प्रांत में 
खाद्यस्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया और यह निश्चय किया कि नगगों में 
राशनिंग चालू कर दी जाय । जून में राशनिग अन्य नगरों में भी जारों कर दी 
गई । बष के अंत में ७१ नगरों भें, जिनकी जन संख्या ६५४ लाख थी, राशरनिंग् 
योजना कायोन्वित की गई । इनमें से ५२ नगरों में सम्पूण और १६ में आंशिक 
राशनिंग थी । खाद्य-स्थिति को देखते हुए प्रति व्यक्ति के लिए ८ छुंंटाक का 
राशनिंग घटाकर ६ छंटाक कर दिया गया । पुलिस के कर्मचारियों तथा मज़दूरों 
ओर ज्षात्रालयों में रहने वाले विद्यार्थियों के त्िण थोड़ा राशन और दे दिया 
गया । 

प्रांत में इस वर्ष वस्त्र-स्थिति सी चिन्ताजनक रही । टेक्सटाइल कमिश्नर, 
भारत सरकार, की योजना के अनुश्वार प्रति व्यक्ति के लिए प्रति वर्ष १० गज़ 
मिल के कपड़े का कोटा नियत किया गया । १६४४ ई० के अंत के महीनों में 
यह कोटा बढ़ा कर १३ गज कर दिया गया । कपड़ा बांटने की यह पद्धति १६४६ 
ई० के अत तक रही | इल प्रांत का कोटा ग्रति मास ७५,००० अथोत्‌ ३७००० 
मिल के कपड़े की और ८००० के के कपड़े की गाठों का था किन्तु इसको 
ओसतन्‌ लगभग २६००० मिल के कपड़े की गाटें मिल पाई थीं । इसी प्रकार 
प्रांत में सूत की भी बहुत कमी रही । शुप्ता समिति ने जुलाहों की सहकारी 
समितियों द्वारा सूत बांदने की एक विध्तृत योजना तेयार की और ज़िलों में यह 
योजना कायोन्बवित की गई । ऊनी कपड़े की वर्ष के पहले दो महीनों में कमी 
रही । इसके पश्चात्‌ स्थिति सुधर गई और ऊनी कपड़े पर से कन्ट्रोल हटा लिया 
गया । भारतबंष में जितनी कुल शकर पैदा होती है उसका यद्यपि ४० ग्रति- 
शत युक्त प्रान्त में तैयार किया जाता है तो भी भारत शासन ने देश में शक्कर 
की कमी होने के कारण इस ग्रांत के १६४३ ई० के १,४६,००० टन के कोटा को 
घटाकर १६४६ ईं० में १,१०,००० टन कर दिया । गुप्ता समिति ने इसके सम्बन्ध 
में भी एक योजना तेयार की जिसके अनुसार नागरिक चेत्रों में प्रति व्यक्ति को 
प्रति सास ८ छुटाक और ग्रामीण क्षेत्रों मं ? सेर शकर मिल सकती थी । नाग- 
रिक क्षेत्रों में १००) मासिक से अधिक आय के व्यक्तियों को दूनी शकर दी गई । 
पहाड़ी क्षेत्रों में शहर के राशन का परिमाण बढ़ा दिया गया । शादी-विवाह, 
उत्सव आदि त्योहारों के लिए नागरिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कोटे का १० और 
२४५ प्रतिशत अलग से रख दिया गया । हलवाइयों के लिए खांडसारी शकर की 
व्यवस्था की गई । 

३ समितियां अथॉत्‌ नियन्त्रण समिति गुप्ता समित्ति ओर शास्त्री समिति 
बनाईं गई । पहली कन्द्रोल्न सन्बन्धी आज्ञाओं को दोहराने के लिए, और दूसरी 


सामान्य 
निर्वाचन 


युक्त प्रातीय 
व्यवस्था पिका 
परिषद 


धारा सभा 
ओर 

व्यवस्थापिका 
परिषद 

के अधिवेशन 
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कपड़े, सूत, शकर और मिट्टी के तेल के बांटने के प्रश्न की जांच करने के लिए थी । 
तीसरी ने डिर्धटक्ट सप्लाई कायोलयों में कमंचारियों का पुनंसंगठन किया । जिलों 
में सी ज़िला अधिकारियों को सलाह देने के लिए कई समितियां स्थापित की गड्ढे । 
इसी प्रकार रीजनल फुड कन्टोलरों को मंत्रणा देने के लिए भी अत्येक फड क़न्टोल 
रीजन के मुख्याद्षय में स्थितियां स्थापित की गई । 


धारा सभा ओर व्यवस्थापिका परिषद 


युक्त ग्रान्तीय धारा सभा के लिए सामान्य निबाचन तथा युक्‍त प्रान्तीय 
व्यवस्थापिका परिषद के लिए तृतीय वर्षीय निवाचन का प्रबन्ध करने में ही 
१६४६ ई० के .पहले कुछ महीने लग गये। कांग्रेस और मुस्लिम लीग 
ने पूरी पूरी सफलता ग्राप्त करने के लिए अपने सारे अभिसाधनों का प्रयोग 
क्रिया । कांग्रेस ने उन मुस्लिम निवांचन क्षेत्रों में जहां उसने अपना 
कीई उस्सीदवार नहीं खड़ा किया था नेशनक्लषिस्‍्ट मुम्लिस, जमेतुलउल्लमा 
ओर अहरार उस्मीदवारों की सहायता की । सामान्य निवाचन ज्ेत्रों में हिन्दू 
सभा अथवा शेड्य ल्‍ड कास्ट फेडरेशन के उम्मीदबारों ने कांग्रेस उम्मीदवारों का 
विरोध किया । ८८६ उम्मीदवार अर्थात ««कांग्रेस के और १० मुस्लिम लीग के 
निर्विरोध निवाचित हो गये । शेष १३६ जगहों में से कांग्रेस को ७३ मुध्लिम 
लीग को ४३, नेशनलिस्ट मुस्लिम को' ७ इंडेपेन्डेंट को # और अहरार को १ 
मिली । इस निवांचन से इन्डेपेन्डेन्ट की स्थिति तो कमज़ोर पड़ गई किन्तु 
मुस्लिम लीग की बहुत दृढ़ हो गई । व्यवस्थापिका परिषद की २० जगहों के लिए 
भी निर्वाचन हुआ । ६ कांग्रेस के ओर ४ मुस्लिम लीग के उम्मीदवार निर्विरोध 
निवाचित हो गये । शेष १० में से ४ कांग्रेस नें; ३ मुस्लिम लीग ने और २ इंडेपे- 
न्डेन्ट ने जीतीं । 


मार्च के अंत तक निर्वाचच समाप्त हो गये और इसके पश्चात्‌ गवनर 
महोदय ने कांग्रेस दल के नेता प० गोविन्द बल्लभ पंत को मंत्रिमण्डल बनाने के लिए 
आमंत्रित किया । भारत शासन विधान १६३४५ ३० की धारा ६३ के अधीन गवनेर 
नेजो पहले घोषणा की थी वह रह हो गई ओर कांग्रेस ने शासन की बागडोर 
अपने हाथ में ली । 


नई निवोचित धारा सभा का अधिवेशन अप्रेंल १६४६ ई० के अंतिम सप्ताह 
में सचिवालय में हुआ और व्यवस्थापिका परिषद्‌ का भी अधिवेशन इसी समय 
हुआ । स्पीकर महोदय के निर्वाचन तथा शपथ-प्रहण क्रिया के पश्चात्‌ मंत्रि 
मंडल ने युक्त प्रांतीय सचिवों का वेतन संशोधन बिक्त, युक्त प्रांतीय धारा अथवा 


३१ 
[ब 
व्यवस्थापिका सभाओं का (सदस्यों के परिन्ञाभ) संशोधक बिल आदि पास किये 
जो विधान परिषद द्वारा स्वीकृत हो गये । इस अधिवेशन के पश्चात धारा सभा 
ओर व्यवस्थापिका परिषद स्थगित हो गई । धारा सभा का आय व्ययक अधि- 
वेशन जूलाई १६४६ ई० में हुआ । इसअधिवेशन में सभा ने जमीदारी तथा 
पूंजीवाद उन्मूलन का ग्स्ताव तथा कई बिल पास किये । व्यवस्थापिका परिषद 
की बेठक कुछ दिलों के लिए जूलाई १६४६ ई० में हुई जब आय व्ययक स्वीकृत 
किया गया । धारा समा अगस्त १६४६ ई० में स्थगित हुई । 


इस वर्ष धारा सभा और व्यवस्थापिका परिषद्‌ के निम्नलिखित निर्वाचन 
क्षेत्रों में उपनिवोचन हुएः-- * 
चारा सभा 


१. मेनपुरी ज़िला '( उत्तर पू् ) सामान्य ग्रामीण निर्वाचन 
ज्षेत्र--श्री बिशम्भर दयाल सक्सेना ( कांग्रेस ) की मृत्यु के कारण उपनिवोचन 
किया गया । श्री बादशाह गुप्ता ( कांग्रेस > निवोचित हुए । 


२. बदायूँ ज्ञिसा ( पश्चिम ) सामान्य ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र-- 
श्री बुद्धिसिह ( कांग्रेस ) के पदत्याग के कारण यह चुनाव किया गया और श्री बदन 
सिंह ( कांग्रेस ) निवाचित किये गये । 

व्यवस्थापिका परिषद्‌ 

१. लखनऊ, उन्‍नाव ओर रायबरेली ज़िला मुस्लिम ग्रामीण 
निबाचन ज्षेत्र--श्री एम० एच० किदवाई के पदुत्याग देने पर सैयद एजाज़ 
अली ( मुस्लिम लीग ) निवोचित किये गये । 

२. नेनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल जिला सामान्य ग्रामीण 
निर्वाचन क्षेत्र-- श्री मोहनलाल शाह की मृत्यु पर श्री बद्रीदत्त पाण्डे निवोचित 
किये गये । 

केन्द्रीय धारा सभा 


१. प्रेरठ डिवीज़न मुस्लिम ग्रामीण निवांचन ज्षेत्र--अीलियाक्त 
अली खाँ ने अंतरकालीन शासन के सदस्य नियुक्त होने पर पद त्याग दिया और श्री 
: सैयद मुरतज़ा ( मुस्लिम लीग ) 'चुने गये । 


२. 
निर्वाचन-विचार ग्राथना पत्र 


निर्वांचन-विचार धारा सभा के निवाचित सदस्यों के विरुद्ध ३० निवोचन-विचार « प्राथनापत्र 
ताथनापत्र_ प्राप्त हुए जिनमें से नियमों के अधीन ६ अस्वीकृत हो गये और २० निर्वाचन 
टिबुनल को निणंय के लिए सांप दिये गये । ग्रतिवादी निम्नलिखित दलों के 


सदस्य थे । 

कांग्रेस ..... ३ (२ प्राथनापत्र एक ही सदस्य 
के विरुद्ध थे ) 

इन्डेपेन्डेन्ट .. १ (२ ग्राथनापतन्र एक ही सदस्य के 
विरुद्ध थे ) 

मुसलिम लीग ..-.. १६ 

अहरार 


“ नेशनलिस्ट मुस्लिम बा. 8! 
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भाग ? 
बिसतत अध्याय 
प्रस्तावना 


रिपोर्ट का यह भाग, यानी भाग २ सात साल बाद फिर से आरम्भ किया 
जा रहा है । इस दर्मियान सामान्य शासन रिपोर्टों में हर साल सरकार की विभिन्न 
बिभागों में होने वाली कार्यवाहियों का केवल संक्षिप्त विवरण दिया जाता था । ये 
रिपोर्ट द्वितीय महायुद्ध में लगे रहने, काराज़ इत्यादि चीजों की कमी होने और 
सज्ञाई को सुरक्षित रखने की अत्यावश्यकता के कारण ही छोटी होती थीं। अब 
चूँकि स्थिति काफी सुधर गई है, इस लिये यह तय किया गया ह कि ये रिपोर्ट लड़ाई 
के पहले की तरह दो भागों में निकाली जायें । भाग १ में सरकार कीं साल भर 
की महत्वपूर्ण कायवाहियों का संक्षिप्त विवरण दिया जायगा और भाग * में प्रत्येक 
विभाग के कारये का; जो उसने वेसागिक ब्ष में किया हो; बिस्तृत विवरण होगा । 


अध्याय ९ 
सामान्य शासन तथा स्थितियां 


१-१६४६ ई० में शासन के सदस्य 
महामान्य सर फ्रान्सिख बनर वाइली, के० सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, 
आई० सी० ए3०; जो रूर मारिस गानियर हेलेट, जी? सी० आइई० ३०, के० सी? 
रु के ५2 €+ 9 १ का बन | ७ 
एस० आई०, आइ० स्री० एल० के स्थान पर ७ दिसन्वर १६४८ ६० के पूवान्ह मं 
दा रः 
पदासीन हुए थे, इस वर्ष भी ग्रान्त के गवनेर रहे । 


लड़ाई के जमाने में जो परामशंदाता (30ए75078) १६३४ ई० के भारत-विधान 

की धारा ६३ के अधीन नियुक्त किये गये थे वे तब तक काये करते रहे जब तक 
कि माननीय पंडित गोविन्द वहलस पन्‍त; बी० ए०, एल० एल० बवी० के नेतृत्व में . 
कांग्रेस मंत्रि-मंडल ने १ अश्रेल, १४४६ ३० को पद-अहृण नहीं कर लिया । साननीय 
० गोबिन्द बल्लभ पन्त जी प्रधान सचिव हुये । उनके अधीन ग्रह तथा अन्न 
विभाग भी थे । माननीय श्री रफी अहमद किदवाई गृह-सचिव ( पुलिस तथा 
जेल ); माननीय डा० केलाश नाथ काटजू न्याय; उद्योग तथा श्रम सचिव, माननीय 
श्रीमती विजय लक्ष्सी पंडित स्वशासन तथा स्वाध्य्य सचिव, माननीय हाफिज मुहस्मद्‌ 
इब्राहीस यातायात सचिव; माननीय श्री संपूर्णोनन्द शिक्षा तथा अथे सचिव, सान- 


१४ 


नीय श्री निसार अहमद शेरवानी कृषि तथा पशु-पालन सचिच और माननीय श्री 
[छा बिक 
गिरधारी लाल-रजिस्ट शन, स्टाग्प तथा आबकारी सचिव बने । 


माननीय श्री हुकुम सिंह, माननीय श्री निसार अहमद शेरवानी तथा माननीय 
श्री गिरधारी लाल ७ अगस्त १६४६ ई० से सचिव नियुक्त किये गये। इनके पहले 
" माल-विभाग माननीय श्री रफ्ी अहमद किदवाई के अधीन, कृषि विभाग साननीय 
डा० कैलाश नाथ काटजू के अधीन और जंगलात विभाग साननीय हाफिज मुहम्मद 
इब्राहीस के अधीन थे । 


२--शासन-प्रबन्ध सम्बन्धी कारयवाहियां 


रीजनल फ़ुड कन्टोलर्से (प्रादेशिक अन्न नियन्त्रकों) की पाँच जगहें और डिपुटी रीजनल 
फ़ूड कन्टोलरों की दस जगहें जो सरकारी राशनिंग योजना के सम्बन्ध में बनाई गई 
थीं सालभर क्रायम रहीं । इसके अलावा प्रांत के कई नियंत्रित शहरों में पूर 
'राशनिंग (अन्न-वितरण व्यवस्था) प्रारम्भ किये जाने के कारण काम बढ़ गया जिसके 
कारण उन बाहरी लोगों के अतिरिक्त जो एक बड़ी संख्या में असिस्टेन्ट राशनिंग 
अफ़सरों के रूप में काम करते रहे, बहुत से डिप्टी कलक्टर भी सज्लाई और राश- 
निग के काम में लगे रहे । इसके विपरीत बहुत से लगान तथा मालगुजारी 
के मुकदमे की कार्यवाहियों को स्थगित करने के सरकारी निणंय के फलस्वरूप 
एडिशनल कमिशनरों की संख्या १* 'से धीरे धीरे घटाकर ४ कर दी गई । 
माल सम्बन्धी मुकदमों के काम में डिप्टी कल्लेक्टरों की सहायता करने 
के लिए जो रेवन्यू ( साल ) अफसर १६४५ ई में नियुक्त किये गये थे उनकी संख्या 
भी ११८ से घटाकर ४ कर दी गई और जुडिशल सर्विस के काय-भार को कम 
करने के लिए मुन्सिफों की जो छः अध्थोई जगहें धनाई गई थीं वे समाप्त कर दी 
गई परन्तु हाईकोट और चीफकोट्ट को आदेश दिया गया कि वे ज़ुडीशल काडर में 
स्थाई बृद्धि करने के लिए प्रध्ताव भेजें । बोड आफ़ रेवन्यू ( माल के बोड 
अपील सम्बन्धी कार्य बहुत अधिक होने से यह आवश्यक हो गया कि बोडे में एक 
ओर अतिरिक्त सदस्य की अस्थाई जगह बनाई जाय जो साल भर रही । भारत- 
सरकार के श्रसन-विभाग ( 3)087907%06760 ०0 4.90097 ) के श्रमिक देने की 
योजना (].20 )४० 570/!9 5८78 ४०) के सिलसित्ते,में, जो प्रांतीय अफ़सर डेपुटे- 
शन पर काम कर रहे थे वे उस समय के बाद जब यह योजना डायरेक्टरेट को 
हस्तान्तरित कर दी गई, रिसेटेलमेन्ट एन्‍्ड एम्पलायमेन्ट डायरेक्टरेट में काम 
करते रहे ओर कोई नई नियुक्तियां नहीं की गईं । 

रकार का मुख्य कार्यालय गर्सी के मौसम में पहाड़ नहीं गया परन्तु 
सत्रिबालय ( सेऋ टेरियट/ और कुछ विभागीय अफसरों को पहले की तरह गर्मी के 
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मौसम में एक सीमित अवधि के लिए नेनीदाल जाने की आज्ञा दे दी गई । इसके 
अतिरिक्त २०2) रू० प्रतिमास से अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कमचारियों को 
विश्राम तथा मनोरंजन या डाक्टरी राय पर जलवायु परिवर्तन और विश्राम के 
हेतु ली हुई एक महीने से कम किन्तु चार महीने से अधिकी छुट्टियों में यात्रा करने 
की जो यात्रिक भत्ते की रियाथत दी जाती है वह ३१ अगस्त १६४६ ३० तक दी 
गई । लड़ाई ख़त्म होने पर भारत सरकार ने यात्रा करने पर लगे हुए नियंत्रणों 
को ढीला कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि समुद्र-पार अपने घरों को जाने 
बाले जिस अफसर ने भी छुट्टी मांगी उसको दे दी गई, शर्तें केवल यह थी कि उनके 
स्‍थान पर काये- सम्पादन होने की व्यवस्था हो जाय । लड़ाई खत्म होने पर युद्ध- 
सेवी उस्मेदवारों के लिए जगहें सुरक्षित किया जाना आगे के लिए रोक दिया 
गया और सेनिक विवटन की रफ़्तार के अनुसार ही युद्ध सेवी उम्मेदवारों के 
लिए सुरक्षित रक्खी हुईं जगहों में भर्तियाँ की गई । 


जब मंत्रिमंडल ने अग्रेल १६४६ ई० में पदग्रहश किया तो उसको पता 
चला क्रि युद्ध-जन्य परिध्थितियों और नियन्त्रश-प्रणालियों के कारण भ्रष्टाचार 
वहुत बढ़ गया है । इसलिए यह अत्यावश्यक समका गया कि अपराधियों को 
पकड़कर तथा जनमत को अष्टाचार के ब्िरुद्ध संगठित करके तुरन्त ऐसी कार्य-- 
वाहियां की जांय जिससे यह दशा और अधिक बिगड़ने न पाये । इस दशा में 
पहला काम जो किया गया वह अरष्टाचार- अवरोधक विभाग का पुर्नेसंगठन । 
यह विभाग पुलिस के डिपुटी इन्सपेक्नटर जनरल के नियन्त्रण में रकक्‍्खा गया और 
उनकी सहायता क लिए ३ पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट, ६ डिपुटी पुलिस सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट 
ओर अन्य आवश्यक कमंचारी रकक्‍खे गये । पर यह विभाग पुलिस के इन्स- 
पेक्टर जनरल के प्रशासकीय नियन्त्रण में ही रहा । इस विशेष विभाग को यह 
आदेश दिया गया कि वह सरकार और विभागाध्यक्षों द्वारा भेजे हुए अ्रष्टाचार के 
मामलों की जांच करे, सरकार की देखरेख में ही इसका काम और व्यक्तिगत मामलों 
की जांच होती थी । इस मामल्षे में जनता का सहयोग ग्राप्त करने के लिए यह तय 
किया गया कि हर ज़िल्ले में अ्रष्टाचार अवरोधक समितियां बनाई जांय जिसके 
सदस्य जिला-समजिस्ट 2; युलिस--सुपरिन्टेन्डेन्ट, व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्य, 
बार एसोसियेशन के सभापति और गेरसरकारी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि हों । 
उनका मुख्य काय एक तो अ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रचार करना था, दूसरे इस बात 
पर जोर देना था कि घूस देना उतना ही वड़ो पाप $ जितना घूस लेना ओर तीसरे 
किसी विशेष अफ़सर या विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों को नोटिंस 
में लाना था | 
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मंत्रि मंडल ने यह भी ते किया कि ३४ लाख रुपये का सामूहिक जुमाना 
जो १६४२ ई० के आन्दोलन के संबन्ध में लगाया गया था वापस कर दिया जाय । 
इस बात को मानते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति जुमान का अपना अंश वापस ले सकता 
है; यह अध्षाव किया गया कि प्रत्येक गाँव या क्षेत्र से इकट्रा की हुई रक़म स्थानीय 
लोगों के हित की चीज़ों जेसे कुर्ये, पंचायत घर, पुल्ियाँ, सड़कें, स्कूल इत्यादि पर 
खर्च की जाय । तदनुसार ज़िला मजिस्ट टों को यह आज्ञा दी गई कि थे स्थानीय 
लोगों की इच्छाओं को मालूम करें ओर ऐसी चीजों पर जिनके बारे में सब सहमत 
हों उक्त रकम क्वा उपयोग करने के लिए विस्तारपृवक प्रस्ताव तेयार करें; और जहां 
कहीं यह रकम खर्च के लिए पयाप्त न हों वहां बाकी खचों सरकार से लिया जाय । 
यह भी ते किया गया कि व्यक्तिगति रूप से लोगों को और संस्थाओं को उस 
नुकसान के लिए जो उन्हें अगस्त १६४२ ई० के अष्भदोलन के सम्बन्ध में की 
गई सरकारी कार्यवाही से हुआ, मुआवजा दिया जाय । यह नुकसान नीचे लिखी 
हुई किस्मों का था+-- 


(१) वह नुकलान जो उन संगठनों तथा संस्थाओं की संपर्तियों को पहुँचा जिनके 
हातों पर सरकार ने भारतीय फौजदारी कानून संशोधक ऐक्ट ( ॥ताएा 
( प्रशगाव्वी। औएठप्रतेशर0): 3:८५ ) १६०८ ३० की धारा १७क के 
अधीन कब्जा कर लिया था । , 

(२) वह नुकसान जो भारत-सुरज्ञा नियमों के नियम १२४ या १५६ के अधीन 
संपति जप्त किये जाने के फलस्वरूप हुआ । 

(३) बह नुकसान या हानि जो स्थावर या जंगम संपति को पहुँचा, ओर 

(४) डिविडेन्ट का नुकसान जो उन रक्तमों पर हुआ जो भारतीय फोजदारी 


कानून संशोधक ऐक्ट १६०८ ई० की धारा १७-ड अधीन जप्त कर ली 

गईं थी । 

सम्बन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए यह आवश्यक था कि वे एक 
नियत तारीख के भीतर अपने दावे अपने क्षेत्रों के जिल्ा-मेजिस्टू टों के पास भेजें। 


१ अक्तूबर १६७६ ई० को भारत-सुरक्षा नियमों के समाप्त हो जाने पर 
प्रांतीय सरकार के विशेषाधिकार भी जो उसे शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के 
लिए मिल्ले थे, समाप्त हो गये । इस लिए इस उद्दे श्य से कि शान्ति बनाये रखने 
के लिए सरकार प्रभावकारी कदम उठा सके, संयुक्त प्रांत का सावेजनिक शान्ति 
संरक्षक आड्डिनिन्स ( (7्र॥ठते ?270ए/॥०65 फिवा](800062 7 ४ ऐप 
(0;087970०० 946,) जारी किया गया ओर.यह बाद में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा 
से पास होकर ऐक्ट बन गया । इस ऐक्ट द्वारा सरकार को जो अधिकार दिये गये 
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उनके अनुसार वह (१) कुछ खास किस्म के लोगों की गतिविधि या काययवाही पर 
प्रतिबन्ध लगा सकती थी या उनको नजरबन्द कर करी थी, (२ उन क्षेत्रों के लोगों 
पर सामूहिक जुर्माने लगा सकती थी जो अशांति तथा अव्यवस्था फेलाने के दोषी हों, 
(३) लभाओं और जुलूलों इत्यादि पर नियन्त्रण लगा सकती थी, (४ केस्प, डिल 
या पेरेंड पर नियन्त्रण रख सकती थी, ४) आवश्यक सर्वि्शों का नियन्त्रण कर 
सकती थी और ५5) युक्त ग्रांत म॑ ग्रकाशित होने वाले या वाहर से आन वाले पत्र-- 
पत्रिका, पुस्तक इत्यादि का नियन्त्रण कर सकती थीं | इस ऐक्ट के आदेशों के 
सीथ साथ संयुक्त प्रांतीय साम्प्रदायिक दंगों को रोकने का आड्डिनेन्स, १६४४७ ई० 
जारी किया गया । इस आडडिनिन्द के अनुसार पुलिस उतनी शक्ति काम में ला 
सकती हैं जितमें दंगाइयों की झ्त्यु दक हो लकती और सजाये बढ़ाई जा 
सकती हैँ । 

भारत सरकार की १६४१ ई० की योजना जिसमें शरणार्थियों को आर्थिक 
सहायता देने की व्यवस्था की गई थी साल भर चालू रही । इस योजना के अनु- 
सार शरणार्थियों को, जो पश्यिमी और पूर्वी युक्त-स्थानों से आये थे, उनकी #सिंयत 
तथा आवश्यकताओं के अनुसार पालन-पोषण तथा दूसरे विशेष भत्ते दियेजा 
सकते थे पर ये भत्ते वापस करन होते थे । इसका खचचों उस देश की सरकार के 
नाम लिख दिया जाता था जहाँ ये शरणार्थी रहते थे । इसके अतिरिक्त, युनिवर्सिटी 
के जो शब्णार्थी विद्यार्थी अपनी शिक्षा जारी रखना चाहते थे उनको ऐसा करने में 
सहायता देने के लिये भारत-सरकार ने अपनी वह योजना जारी रक्खी जिसके 
अनुसार ब्रिटिश प्रजा-जनों को इस आधार पर भत्ते दिये जाते थे कि वे बसूल नहीं 
किये जायेंगे, यह सब खचो केन्द्रीय सरकार ने दिया । भारत-सरकार की वह 
योजना भी जारी रकखी गई जिसके अनुसार १८ वे से कम के भारतीय शरणार्थी 
अनाथों के पालन पोषण तथा शिक्षा के लिये इस आधार पर भत्ते दिये गये कि 
वे वापस नहीं लिये जायेंगे ओर इस पर होने वाला खो केन्द्रीय तथा प्रान्तीय 
सरकारों ने बराबर बराबर दिया । जेसे ही स्थिति धीरे धीरे साधारण अवस्था में 
आ गई और अधिक समुद्री जहाज उपलब्ध होने लगे बेसे ही भारत- सरकार न 
शरणार्थियों को वापस जाने का प्रबन्ध करना शुरू कर दिया । बमो से आये 
हुये भारतीय शरणार्थियों को वापस भेजने के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने एक विशेष 
योजना तैयार की । इस योजना के अनुसार बसो से आये हुये शरणार्थियों को आदेश 
दिय गया कि वे श्रणार्थी अभिज्ञान प्रमाण पत्र (४ए४००ए8४ +दंधशराए (हा 
(००५७०) ले लें ताकि वे बमों वापस जा सकें । जून के अन्त तक ऐसे प्रमारा पत्रों 
(०:६८०:५७५ को देने का काम जिल्ला- मेजिस्टूटों को सॉपा गया था और उसके 
बाद यह जिम्मेदारी भारत-सरकार ने स्वयं अपने ही हाथ में ले ली । 


प्रशाषकीय व्यय 


श्प 


सिनेमा परामशेंदानी समिति (((॥78779 (७5077 (:07777£/58) साल 
भर काम करती रही और इस अवधि में प्रान्त में सिनेमाओं की संख्या बढ़ कर 
१६१ हो गईं । जनदा को दिखाये जाने वाले फिल्‍मों के ओऔचित्य या अनौचित्य 
के बारे में सरकार को राय देना ही इस समिति का काम है । भारत-सुरक्षा नियसों 
के नियम ४४ क के अधीन प्रत्येक सिनेमा दिखाने वाले के लिये यह आवश्यक था 
कि वह फिल्‍मों के हर बार दिखाये जाने के समय कम से कम २००० फीट का एक 
“स्त्रीकृत” फिल्म दिखायें, परन्तु सितम्बर १६७४६ ई० में उक्त नियमों के समाप्त हो 
जाने पर प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के निवेदन पर सिनेमा ल्ायसेन्सों में 
एक शत्ते और जोड़ दी जिसके अनुसार सिनेमाओं के-लिये आवश्यक था कि वे कुछ 
समय तक स्वीकृत” फिल्म, जो ७५० फीट से कम लम्बे न हों, दिखाते रहे । 


, इस समय परिगणित जातियों को सामाजिक तथा दूसरी विषमताओं का 
सामना करना पड़ रहा है । इन विपमताओं को दूर करने तथा उनकी हालत सुधारने 
के लिये सरकार ने सामाजिक विपमताओं को दूर करने का बिल (२705 
0६ 5०८०) ।)259/97]77585 450) ९६४७ ह० पेश किया । इस बिल में परिगणित 
जातियों के लोगों क। यह अधिकार मान लिया गया ह कि वे पानी, सड़क; स्मशान 
घाट और सबारियां काम में ला सकते हें ओर सावजनिक संध्थाओं तथा मन्दिरों 
में प्रवेश कर सकते हैं, इस बिल के अन्तगंत परिगणित जाति के लोग अपने बेचद्य 
अधिकारों का बेरोक टोक प्रयोग कर सकते हैं । और यदि कोई उनसे बेगार लेगा 
या कम मजदूरी पर काम करायेगा तो उसे सजा दी जायेगी । 

सरकार ने ज़िला मजिस्टूटों को बेगार पूणुरूप से समाप्त करा देने का 
आदेश दिया हे । उनको यह आदेश भी दिया गया कि बेगार सम्बन्धी रिपोर्ट 
पुलिस थानों में तुरन्त लिखा दी जाय॑ और उनकी तत्परता से जाँच की जाय और 
जहाँ कहीं ये रिपोट सच निकल्ञ वहां पुलिस द्वारा मुकदमा चलाया जाये । इन 
आदेशों का परिणाम यह हुआ है कि बेगार लेना कई ज़िलों में बहुत कम हो गया 
है और यह आशा की जाती है कि कुछ दिनों में यह बिल्कुल ही कम हो जायगा । 


पहली अप्रेल को कांग्रेस मंत्रिमंडल के शासन संभालने पर विभिन्न विभागों 
में काम बहुत बढ़ गया जिसके फलस्वरूप सचिवालय का विस्तार करना पड़ा । 
भूआगम विभाग ने जिसमें पहले से/ही बहुत काम था, और काम बढ़ा, जिसके 
कारण इस विभाग को सुचारु रूप से चलाने के लिए दो भागों में बांट दिया गया । 
इसी उद्द श्य से रसद विभाग ((ए! 5प 0[0785 423[08/ 8727 ५) ओर राशनिंग 
विभाग को खाद्य तथा रसद विभाग के नाम से एक विभाग बना कर अच्छे ढड़ से 
चार शाखाओं में बांट दिया गया । अन्त में बन बिभाग जो पहिले सावे जनिक 
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निर्माण विभाग के मंत्री के अधीन था भूआगम विभाग के मन्‍्त्री के अधीन कर 
दिया गया । 


सन १६४३ ई० से सचिवालय की मिनिसटीरियल सर्विसों में कोई नई 
भरती नहीं की गई । परन्तु तब तक सचिवालय धीरे धीरे बढ़ता रहा और बार 
बार कर्मचारियों की मांग किये जाते रहने पर एतदर्थ (»0]0८) भर्तियां की गडढ । 
युद्ध काल्लीन परिस्थितियों के कारण अनेक विभागों में अस्तव्यस्थ अवस्था में कार्य 
होता रहा इस लिए अच्छा काम कराने के लिए सचिवालय के पुनंसंगठन की 
आवश्यकता पड़ी और नियुक्ति विभाग के उप मंत्री को पुनंसंगठन पदाधिकारी 
के रूप में नियुक्त किया गया ओर उनकी सहायता के लिए एक विशेष कार्याधिकारी 
भी दिया गया । पुन संगठन का काय अभी हो रहा है । 


३----वष कसा रहा 


( सितम्बर १६४६ में समाप्त होने वाला वर्ष ) 


अगस्त से सितम्बर १६४४ तक अच्छी वर्षा हो जाने से जुलाई की वषों की 
' कमी पूरी हो गई खरीफ जो पिछले बषे २४१६६,८८४ एकड़ भूमि में हुई थी; इस 

,४१,७२,५८९ एकड़ भूमि में बोई गई । रबी की फसल के लिये खेतों में 
काफी नमी थी और खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ जाने तथा “अधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन के कारण पिछले वर्ष २,०६४५६,४०८ एकड़ रबी की फसल की अपेक्षा 
इस साल २;१६,६३,०७० एकड़ हो गई । नवम्बर १६४५ से सा्च १६४७६ तक कभी 
कभी थोड़े चहुत छीटे ही पड़े पर अच्छा पानी नहीं बरसा । प्रान्त में अप्रेल के 
दूसरे सप्ताह में अच्छा पानी पड़ा और मई में प्रान्त के कुछ जिलों में थोड़ी 
बहुत वर्षा हुई । १६४६ का वषों ऋतु जो प्रान्त के अधिक जिलों में जून के प्रथम 
सप्ताह से आरम्भ हुआ जुलाई तथा आधे अगस्त तक अच्छा रहा । कहीं कहीं 
अधिक वषो हुई परन्तु कहीं कहीं बहुत थोड़ी । अधिक बषों के कारण नदियों में 
बाढ़ भी आई और लगभग २० जिलों का बड़ा भाग जलन मग्त हो गया । क्ृषि 
सम्बन्धी कोई दूसरी आपत्ति वष में नहों आई । और आगस में १;७१,२७८ रू० 
की छूट दी गई ६५,४६३ रू० की वसूली स्थागित की गई । १,८०;५८० रुू० आथिक 
सहायता के रूप में भी बाँटे गये । 


प्रान्त में खेती योग्य ६,०५५८०,४८३ एकड़ भूमि थी । इसमें से पिछले जाल 
जोती गई ५,४६,७७,००० एकड़ भूमि की अपेज्ञा इल जाल जोतों गई ३,६७,८०,६६३ 
एकड़ थी। खरीक और रबी के रकबे लगभग बराबर रहे । नवम्बर 
ओर दिसस्बर १६४५ ३० और जनवरी और फरवरी १६४६ इं० के महीनों में सूखा 


युद्धकालीन 
भरती 


सचिवालय का 
पुनंसंगठन 


ऋतु केसी रही 
तथा फसलों पर 
उसका प्रभाव 
कसा रहा 


मूल्य 


बेदखलियां 


रन 
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पड़ने के कारण आपाशी के ज्षेत्रों में पिछले वर्ष की तुलना में ३२ प्रतिशत बृद्धि 
हुई । वष के अन्तगंत ४२३ पक्के कुर्य बनाये गये किन्तु ऐसे पक्के कुओं को 
छोड़ कर जोकि इस्तेमाल नहीं किये गये पक्के कुओं की संख्या में केवल ५,०८४ की 
बृद्धि हुई । 

पूण राशनिग के कारण गेहूँ और चाबल की कीमतें स्थिर रहीं। जो के 
भाव में भी बहुत कम अन्तर हुआ अगस्त के महीने में ज्वार और मकछा महगा हो 
गया था लेकिन नवम्बर में खरीफ की फतल बाजार में आ जाने पर इनका भाव 
फिर कुछ गिर गया । गेहूँ के राशन की मात्रा में घटती होने के कारण फिर सक्का 
ओर ज्वार मेहगा हो गया । मार्च के महीने तक चना बरावर मंहगा दोता 
गया किन्तु वाद में नई फसल के वाजार में आ जाने से उसका भाव गिर गया । 
वष के अन्त में गल्ले का भाव करीब करीब स्थिर रहा । 

वष के अन्तगत स्वास्थ्य संतोष प्रद रहा 





अध्याय २ 


भूमि का शासन प्रबन्ध 
४--माल ( सामान्‍य ) 


यद्यपि युद्ध समाप्त हो दुका था तथापि बष के आरम्भ के पूरब गल्ले की बिक्री 

के दाम बराबर बढ़ते गये जि+के फल्त स्वरूप कृषकों को अत्यधिक जाम हुआ । 

मजदूरों की कमी के कारण खेती में काम करने वाले मजदूरों की मज़दूरियाँ भी 

बहुत बढ़ गई और बेलों और क्ृषि-उपकरणों के दाम भी बराबर बढ़ते ही गये । 

किस्तु अन्न प्राप्त करने ( प्रोक्यूरमेन्ट ) और कन्ट्रोल की सरकारी योजनाओं के कारण 

बाजारों में बराबर माल आता रहा यद्यपि मिट्टी का तेल, चीती और कपड़ा जेसी 
कुछ आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लोग परेशान अवश्य रहे । 

बड़े जमीदारों ने जिन्हें नियत दर पर लगान मिलता था इस वात का 

प्रयत्न किया कि यू० पी० टेनेन्धी ( कब्जा आराजी ) ऐक्ट की बेदखली शम्बन्धी 


धाराओं के अधीन जो कुछ भी भूमि वे प्राप्त कर सकें उत पर बड़े बड़े नजराने कर 


वे कुछ फायदा उठा लें । लेकिन सरकार ने ऐसी कुल बेदखलियों को स्थगति करने 

की आज्ञा जारी कर दी जिसकी व के अन्तगेत अनुमति दी गई थी और इस तरह 

उनकी यह चाल कामयाब नहीं हो पाई । कुछ जमीदारों ने अपनी "तर को जोत 

कर और कुछ ने गल्ले के व्यापार द्वारा इस महगाई के संकट से अपने को बचाया । 

यट सबसे अधिक चिन्तित वे जमीदारी ग्रथा के अन्त कर देने के प्रस्ताव 
हुये । 


ज््ध्डक 


७9१ 


वर्ष के अन्तर्गत ग्रान्त हर प्रकार के व्यापक खेतिहर संकटों से बचा रहा और किसान जमीदार 
कुछ जिलों को छोड़ कर कहीं भी कोई किसान उपद्रव नहीं हुआ और किसानों और समृन्‍्ध * 
जमीदारों बच मेत्री र्‌ः | "मच 
गरों के सम्बन्ध ग्रायः मेत्री पूण रहे । लगान और मालगुजारी वसूल करने ४ 
के सम्बन्ध में कोई,कठिनाई नहीं हुई । 


वस्तुओं के मूल्य की वृद्धि के साथ साथ ऋण सम्बन्धी ऐक्टों से छोटे ऋ॑ सम्बन्धी 
मालिकों और कजदार किसानों को अत्यधिक लाभ पहुँचा । मूल्य वृद्धि और ऋण. अचल 
सम्बन्धी ऐक्टों से रूरलक्र डिट को अवश्य धक्का लगा किन्तु उनके कारण भूमि 
किसानों से महाजनों के पास जाने से बच गई । | 
पिछले ६ वर्षों से बलिया, बिजनौर, बहराइच, बस्ती, सीतापुर, इलाहाबाद, _ || क्षो चक- 
गोरखपुर और देवरिया के जिलों में जोतों की चकबन्दी की योजना कायोन्वित हो. की. 
रही है । लेकिन माच्‌ में कन्धोलिडेटरों की एक कान्फेरन्त में यह निश्चित हुआ 
था कि पुरानी प्रणाली को त्याग कर पंचायतों द्वारा जोतों की चकबन्दी ( वेद्स-« 
योजना ) की योजना को अपनाया जाय । तदनुसार इस योजना को कायान्बित 
किया गया । पिछले वर्ष की तुलना में,जब कि “केवल ११२ गाँवों अथोत्‌ ३३,६४२ 
एकड़ भूमि की चकबन्दी के प्रस्‍्ताव भ्रस्तुत किये गये थे इस वर्ष कन्सोलिडेटरों ने 
१,०४६ गाँवों अथोत्‌ १५६६,४६६ एकड़ भूमि की चकबन्‍्दी के, प्रस्ताव ग्रस्तुत किये 
बनाकों की संख्या ३,६६,५२६ से घटा|कर ७४,१४३ कर दी गई । अधिकांश जिलों 
में चकबन्दी' का अम्नला अभी तक इस नई योजना के अनुसार काये करने में अस- 
मर्थ रहे हैं और इसीलिये यह योजना अभी तक उतनी अधिक पसन्द सी- की गई 
जितनी कि आशा की जाती थी । “३० सितम्बर; १६४६ ई० को समाप्त होने वाले 
वर्ष में की गई चकबन्दियों की संख्या निम्नलिखित विवरण पत्र में दी गई हैं. | 


| 
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जून के प्रथम सप्ताह में अधिकांश जिलों में हल्की बूंदा बाँदी हुई किन्तु खूब रेसाती फरेल 
पानी बरसना मास के दूसरे सप्ताह से हुआ और तदनुपरान्त सारे मास भर; कभी और तकावों 
कम कभी अधिक वषों होती रही । जुलाई के महीने में काफी पानी बरसा और 
जून और जुलाई के महीनों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफ़ी अधिक वो 
हुई । खरीक़ की फसलें ठीक समय पर बोई गईं । अगस्त के महीने में केवल 
कुछ ही जिलों में मारी वर्षो हुई और अधिकांश जिलों में हल्की वर्षो हुई । और 
गत वष की तुलना में इस वर्ष इस मास की वषों का औसत कुछ कम रहा। 
सितम्बर के पहले ३ सप्राहों में हल्की बंदा बाँदी रही किन्तु चौथे सप्ताह में तो 
विल्कुल ही पानी नहीं बरसा । अक्तूबर के प्रथम पखबारे में भी हल्की बंंदा बाँदी 
हुई किन्तु तीसरे और चौथे सप्ताह में वर्षो नहीं हुई । पहिली जून से २१ अक्तूबर, 
१६४६ ई० तक कुछ वर्षो आमतौर पर औसत रूप में हुई । नवम्बर में वषो अत्या- 
घिक हुई परन्तु दिशम्बर में प्रान्त भर में वषी कम हुई और माँसी डिबीज़न में कुछ 
अधिक हुई । हु 


१६४४-४६ ई० की रबी की फसल की पेदावार कभी वषों कम होने और. फर्लें 
कभी आंधी पानी के अधिक आने के कारण प्रांत के बहुत से भागों में कम हुई यहाँ 
तक कि गेहूँ की पेदावार १२ प्रतिशत, चना की पैदावार ८ प्रतिशत और तिल 
की पेदावार ११ प्रतिशत पिछले वर्षों की अपेक्षा कम हुई । 


१६४६ ई० को खरीफ़ की फ़सल बोने वाले मौसम के खराब होने के कारण 
खेती का क्षेत्र १.४ प्रतिशत घट गया । गर्मी में बोई जाने वाली फसलों का क्षेत्र 
भी ४६७८ एकड़ घट गया । 


रबी १३५३ फ़स्ली में २६६४६० रुपये की छूट दी गई और १०६४४ रूपये का छूटें और लगान 
लगान स्थगित कर दिया गया । खरीफ़ १३४३ फ़स्ली में २४०४४५२ रू० की छूट. का स्थगित 
दी गई और ३४०४१६ रू० का ल्गान स्थगित कर दिया गया । २६३६८६० रु० किया जाना 
तकावी के तौर पर दिया गया । १८०४५८० रू० आथिक सहायता के रूप में दिया 
गया । 


भू आगम, क्रंषि-अग्नरिम ( पेशगी ) और 
नहर के महस्ल की वसूली 
१६४६ ई० के ३० सितम्बर के अंत होने वाले व में ५ आगम की कुल कुल मॉग और 
सांग $८५.६५ लाख रु० थी जबकि पिछले वर्ष ६८२.२६ लाख पिछले वर्ष थी । चली 
६ झकार की कुल मांग ११०६९"७० लाख रू० की थी जिसमें से १०६४'४० लाख ओऔर 
६८६ ::उिशत की वसूली हुईं, जब कि पिछले वष ६६ प्रतिशत की वसूली हुईं थी । 


व्रैश्िम (भैशगी) 
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बंसूली के तोर पर १७.२० लाख रूु० दिया गया जबकि पिछले वर्ष १२.२८ 
ज्ञाख्व रू० दिया गया था । 
देही कक ऊ रे 
६--पेमाइश कागजात देही तेयार करने ओर बन्दोबस्त का काये 
*( १६४६ ई० के लितम्बर में अंत होने वाले वष के लिए ) 
पैमाइश और काराजात देही तैयार करने का काये अस्मोड़ा म्यूनिसपैलिटी 
में पूरा किया गया था और सितम्बर १६४६ ई० में आजमगढ़ जिले के घोसी 


. तहसील में आरम्भ किया गया था । 


जहाँ कहीं आवश्यक थे आठसाला बन्कीबस्त किए गये, किन्तु मेरठ; बिजनौर, 
बदायें और इलाहाबाद के ज़िलों में, कुछ तो पटवारियों की हड़ताल के कारण ओर 
कुछ इस कारण कि वे ग़ल्ला वसूली की योजना में लगे हुए थे, यह काम रोकना 
पड़ा । जहाँ कहीं आवश्यक थे, संक्षिप्त कारबाइयों के आधार पर वन्दोबस्त कर 


नदिये गये । 


७--कागजात देही ०७॥0 £-050758) 


कागजात देही([.970 !२८८०7०७) से सम्बन्धित कमेचारियों का ग़लला वसूली 
की योजना, ग्रामीण त्षेत्रों में कपड़े बांटने, तथा फलल काटने के प्रयोगों -में लेंगे 
ब्यस्त होने पर भी ग्रान्त भर में कागजात देही तेयार करने के रूम्बन्ध में सामान्य 
रीति से कारवाई की गई । बष के अधिकतर भाग में लेडरेक्रड़स के तीन अतिरिक्त 


' डाइरेक़्टरों में मुख्य कायोलय में काम किया और काशजात देही के तेयार करने 


के काम की जाँच की । कानूनगो& इन्सपेक्टरों ने भी कुछ जिलों का कागजात देही 
तैयार करने के काम की जांच की | १०२५ पटवारियों ने सुपरवायजर और 
असिस्टेंट रजिस्टार कानूनगो के अस्थाई रिक्तपदों पर काये किया । 
पटवारियों के सरकिलों के अदल बदल होने के कारण, आज़मगढ़ ज़िले के ६६ 
प्रटवारियों | ०७ पलक 5 पटवारियों (5 कप 
ब्ारियों और १३ असिस्टेंट पटवारियों के अस्थाई पद स्थाई कर दिये गये ओर 


'एटा ज़िले में पटबारियों के ६ पद कम हो गये । बनारस डिविज्ञन तथा कुछ 


अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त जहाँ कि कागजात देही तेयार करने (२८००:०७) के सम्बन्ध 
में कारवाइयाँ बहुत दिनों से नहीं की गई थीं; कागजात देही की स्थिति सन्तोषग्रद 
थी । इस वष सें तहसील ओर ज़िलों के नक़्शों के संशोधन कार्य में विचारणीय 
प्रगति हुई । 


अक्तूबर, १६४५ ई० में कानूनगो टु निंग स्कूल परीक्षा में ४४ परीक्षार्थी 


'ज़िक्षमें कि ७ पटवारी ओर ७ सरकार के ग्रार्थी भी सम्मिलित थे, ने भाग लिया 


ओर एक पटवारी और एक बाहर के परीक्षार्थी के अतिरिक्त सब सफल हुए । 


“--जोतों का ज्षेत्र 
( सितम्बर, १६४६ ई० के समाप्त होने वाले वष के लिए ) 
प्रान्त में जोतों के क्षेत्रफल में गतबष की अपेक्षा १८४ लाख एकड़ अथवा 
०'४ प्रतिशत, की वृद्धि हुई । खुदकाश्त के कुल क्षेत्रफल में मौरूद्धी काश्तकारों 
तथा गैर दखील काश्तकारों की भूमि के केन्रफल में वृद्धि हुई। सीर की 
जोतों के ज्षेत्रफल में कमी हुईं, दखीलकार-असामियों की जोतों में भी कमी हुई । 


&--सरकारी भ्रू-सम्पतियां 


स्टोन महाल मिजोपुर जो कि बनारस-डिवीज़न के कमिश्नर के द्वारा निय-- 
' चित होता रहा, समस्त सरकारी भू सम्पतियाँ बोडेमाल के नियन्त्रण के अधीन थीं । 
१६४४-४६ ई० में भू सम्पतियों का आगमस में १६४४-४४ ई० के २२,०६ लाख रू० 
की तुलना में २८,८५७ लाख हुआ' और खचो "६४४५-४६ ई० के १०१४ लाख की 
अपेक्षा १२१३ लाख' रुपया हुआ। आय में सबसे अधिक बृद्धि जो 
४.७८ लाख रुपये थी तराई भाभार की सरकारी इस्टेटों ( भूसम्पतियों ) से इस 
कारण हुई कि खेती का रकबा बढ़कर ७०८० एकड़ हों :गया, मिलों, दूकानों 
बाज़ारों और बायों के ठेके में अधिक लागडाट हुई और इमारती लकड़ी की बिक्री 
, से अधिक रुपया मिला । 


. कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा पद ग्रहण करने के बाद इस्टेटों (/:5६9028) में रहने 
वाले उन लोगों की दशा में सुधार करने के लिए मलेरिया और पीने के स्वच्छ 
पानी के अभाव से पीड़ित थे, ठोस प्रयत्न किये गये । इस्टेटों ( सम्पतियों ) 
में सुधार करने, विशेषकर काश्तकारों के मकान; पताल तोड़ कुएँ, व्यू बवेल और 
पानी की नहरें, रामनगर और कोट द्वारा में पानी के निकास-की-योजनाओं-तथा 
कोट द्वारा में मिडिल स्कूल के भवन का निमोण करने सम्बन्ध: में व्यय के लिए 
१६४६-४७ ई० के आधिक वर्ष के बजट में ४ लाख रू० की एक मुष्ठरक्तम रकखी 
गई । 

कमाय डिविज़न में इस्टेटों के विकास के अतिरिक्त मिजोपुर की दुधी सरकारी 

इस्टेट का सुधार करने की ओर भी ध्यान दिया गया:और इस्टेट में सुधार की 
योजनाओं को चलाने के लिए बजट में २ लाख रूपये की व्यवस्था की गई । 

सरकार ने वतेमान दुधी-चिकित्सालय -को सेन्ट्ल वेनेरियल डिसिजेज़ हास्पि- 

टल ( (:&हए०[ ४०7६४० 407589525 770977॥9] ) में परिणित करने की 

स्वीकृत दे दी है और इस्टेट में मलेरिया का उपचार करने के लिए चार चिकित्सा- 

लयों की स्थापना करने का निश्चय किया गया है तथा ढुधी की डी० के० स्कूल के 


कमायें* डिबवोज़न 


दुधी की सरकारी 
इस्टेटें 


लोक स्वास्थ्य 
(प5८ 


७६ 
लिए ४०,००० रू० का अनुदान स्वीकुत किया है । समस्त सरकारी इस्टेटों में सुधार 
सम्बंधी छोटी योजनाओं पर ? लाख रू० व्यय किया जाता हे । 


लोक स्वास्थ्य साधारण रूप से अच्छा रहा ओर मलेरिया के कारण तराई 
और भाभर इस्टेट में बहुत कम लोग मरे । लोक स्वास्थ्य के कर्मचारियों द्वारा 


स«/८) रोगों की रोकथास करने और उनका उपचार करने की वे ही कारबाइयाँ होती रहीं 


लोक निर्माण 
(7?07८ 


जो पहल होती थीं । सरकार ने जच्चा बच्चा ( )9६७707:9 ) के बर्तेमान आठ 
केन्द्रों के अतिरिक्त तीन और केन्द्र बढ़ाये । स्वच्छ पानी की पूर्ति के लिए वेज्ञा- 
निक रीति से पानी उठाने के कल्ल के बन ज़ाने से कोट द्वारा के निवासियों को 'बड़ा 
लाभ हुआ । ह 

इस मद में सब से महत्वपूर्ण काम यह हुआ कि तराई और नेनीताल के 
क्षेत्रों का भोगोलिक विवरण लम्बंधी लव हवाई जहाज से फोटो लेकर किया गया । 


एए०:६४)० रामनगर, टनक पुर कालाढूंगी ओर भीमताल के पाती की कलें सुचारू रूप से 


शिक्षा 


कषी 


बन 


चलती रहीं दुधी और मिजांपुर में कुएं खोदने का क ये प्रति वर्ष ६,३०० रू० के 
लागत" के हिलाब से रहा और दुधी विन्धामगंज सड़क को एक मी ल्तक पका 
बनाने में २,४०० रू० व्यय किया गया । 

तराई और माभर की सरकारी इस्टेटों ने नेनीताल के डिस्टिक्ट बो्े को 
शिक्षा सम्बन्धी काये के लिए ७,४०० रू० दिये । इस्टेटों के स्कूलों में कमचारी गण 
प्रयाप्त मात्रा में हैं। ओर बेसिक टुनिंग लोकप्रिय हो रही हे । विद्यार्थियों की 
संख्या भी बढ़ी और दुधी में छः प्रारम्भिक स्कूल सी चलाये गये । , 

तराई और माबर इस्टेटों और दुधी स्टेटों में बीज के गोदामों ने काश्तकारों 
को प्रथक प्रथक १०,७६० ओर २३,१७६ मन बीज बाँट कर सहायता दी और इन अच्छे 
बीजों के बाँतने से १ १९ लाख मन आवश्यक अन्न पेदा हुआ । “अधिक 
अन्न उपजाओं आन्दोलन” के लम्बन्ध में हल्द्वानी, कीचा, रामनगर के क्षेत्रों में 
काश्तकारों को खाद भी बाँटी गई । इन इस्टेटों में ( पोलटों फोमसिंग मुगो मुर्गी 
इत्यादि के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया । 


तराई और भाबर और दुधी इस्टेटों मेंबनों का बहुत महत्व पूर्ण स्थान है । 
तराईओऔर भावर स्टेट से बनों द्वारा १२.३३ लाख रुपये की ओर दूधी स्टेट से २४५ 
लाख रूपये की आय हुई । तराई और भावर स्टेट के बनों से, बन की अन्य छोटी 
उपजों के अतिरिक्त, किसानों ( असामियों ) को निःशुल्क आवश्यक इमारती लकड़ी, 
इंधन तथा चराई की सुविधायें प्राप्त हुईं । 


तराई और भाबर सरकारी स्टेटों में नई बस्तियां बसाने की बड़ी सुविधायें 
हैं और इस प्रयोजन से इन स्टेटों की उन्नति करने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं । 


हे 


१०--कोट आफ़ बाड़ स की इस्टेटें.. 
( ३० सितम्बर, १६७४६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ) 


इस वर्ष में ऐसे स्टेटों की संख्या जो कोट आफ़ वाडस के ग्रबन्ध में थीं ;बन्चर्म आई 


१६४ से गिर कर ?८४ रह गईं । 2१६ स्टेटें प्रबंध से मुक्त की गईं तथा £ नई 
स्टेटों को प्रबन्ध में ले लिया गया | प्रबन्ध से मुक्त की गई स्टेटों में काशीपुर 
स्टेट ( विजनौर ) तथा कालाकांकड़ स्टेट ( प्रतापगढ़ ) सबसे प्रधान थीं और इनकी 
कुल आय क्रमशः १,२६,००० रुपया तथा ३:२२,००० रुपया थी । पहली स्टेट 
अथाोत काशीपुर स्टेट कुल २१ बष प्रबन्ध में रही और इस अवधि में उसके सम्पूर्ण 
ऋण की धनराशि जो ५,५६,५७५ रुपये थी; भुगतान दी गईं । मुक्त करने के 
समय स्टेट के मालिक को १६,१७६ रुपये नक़द, शेष, तथा ८००० का रुपये के प्रत्यक्ष 
मूल्य (9०००८ ५०४८) की गवनमेंट सिक्‍योरिटियाँ भी दे दी गईं । दूसरी स्टेट 
अथोत कालाकाकर स्टेट लगभग १२ वष गबन्ध में रही और ६,४४५१३४६ रुपये का 
पुराना ऋण और *,३४८००० रुपये का नया ऋण जो वाडे (५४४८०) की बहिन 
विवाह के हेतु लिया गया था भुगतान कर दिया गया। बाड़ ( ५५७०० ) की 
स्टेट के मुक्त किये जाने की तिथि पर ४१,४८६ रुपये का नक़द शेष सोंप दिया गया । 


उन स्टेटों में जो प्रबन्ध में ली गई, सबसे अधान अतरा चन्दापुर स्टेट 
(रायबरेली) नीलगाँव स्टेट (सीतापुर) तथा गनेशपुर स्टेट (बाराबंकी) थीं । 


सभी प्रकार के आदेय धन-राशियों (लगान सयार (599०7) तथा बन) 
की प्रचलित मांग (((प77८०६ तं&7४7व०) ६८.३६ लाख रूपये से गिरकर ६७ लाख 
रुपये रह गई । इस कमी का मुख्य कारण यह था कि वष में जो स्टेटें मुक्त की 
गईं वे उन स्टेटों की तुलना में जो प्रबन्ध में ली गई अधिक संख्या में थीं और 
उनका विस्तार भी अधिक था । पिछले वष के १०० ग्रतिशत की तुलना में इस 
वंष वास्तविक वसूल की जाने वाली मांग ( 06६ 7००0ए०:७०॥० १०००7० ) का 
केवल ६६.६ प्रतिशत ही दोनों प्रचलित तथा बकाया मांगों (८पा४८०६ 8४वें 68.7 
१०77०709) के सम्बंध में प्राप्त हुआ । यदि ऐसे स्टेटों के आंकड़ों को जो इस वर्ष 
प्रबन्ध से मुक्त की गईं न सम्मिलित किया जाये; तो बसूल्षियों का प्रतिशत १०१.६ 
होगा । 


स्टेटों को प्रबन्ध में रखने का व्यय १३७ लाख रूपये से बढ़कर १५ लाख 
, रुपये हो गया कोट आफ़ वाड्स के कमचारियों को (बढ़े हुए दरों पर 
मंहगाई के भत्ते दिये जाने तथा निम्न श्र णी के स्थापना के वेतन में वृद्धि किये 
जाने के कारण मुख्यतया यह वृद्धि हुई । 


हुई स्टेंट 


अबन्ध का व्यय 


छफ 


सुधार--कार्य 'बा्डों (५७५:१७) की शिक्षा पर काफी ध्यान दिया गया । पिछले वध के 
१६'०२ लाख रुपये की तुलना में इस वर्ष २०५२ लाख रूपये, वार्डों, उनके परिवारों 
तथा आश्रितों के निवोह तथा शिक्षा पर व्यय किये गये । १५२७ लाख रूपये 
की तुलना में २३८६ लाख रुपये ऋणों के भुगतान में दिये गये । वर्ष के अंत में 
स्टेटों द्वारा की जाने वाली दायित्वों की धत राशि १४४७ लाख रुपये से 
१३७'८ लाख रुपये तक कम हो गई । 


बष के विभिन्न सुधार कार्यों पर कुल व्यय ३५ लाख'रूपये की तुलना में 
४"६६ लाख रुपये हुआ । इन सुधार कार्यों में जो विशेष उल्लेखनीय थे वे ऋषि 
उन्नति तथा भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य था। कृषि उन्नति कार्य 
में सबसे अधिक व्यय “अधिक अन्न उपजाओं” आंदोलन के कारण हुआ तथा 
भवनों की मरम्मत तथा निर्माण काय्ये में जो अधिक व्यय हुआ उसका कारण ऐसे 
भवनों की मरम्मत तथा निर्माण कार्य करना था जिनका काम पिछले वर्षों में युद्ध 
के कारण स्थगित कर दिया गया था। स्टेटों ने जन हित के कार्यों में यथेष्ट चंदे 
दिए जिससे उनके किसानों (असामियों) को लाभ (पहुँचे तथा उनमें कला तथा 
शिक्षा का प्रचार हो सके । 


नीचे दिए नक़्शे में, शिक्षा, सफाई, डाक्टरी सहायता तथा चंदों पर इस वर्ष 
जो व्यय किया गया है उसकी तुलना पिछले बष के व्यय से की गई है :- 


व्यय जो :किया गया 


सद्‌ 5 वीक ं नी 
___.॒॒. - [८४४४४ ई० में | १६४४-४६ई० में 
रे रू० रू? 
शिक्षा ५ ला ४८,०४४ ८७,७७७ 
सफाई ००० ५३४५ ११,०७७ १२,४०२ 
डाक्टरी सहायता कि ७४,५६२ ४७,२२३ 
चन्दें -*० *«०० ३४,२४७ ४०,१४७ 


>अडकरअफेअलउ रत... 


कोटे आफ़ वाडूस के अधिकारियों ने पूवेवत “अधिक अन्न उपजाओं” 
प्रचार चकबंदी, एकजाई रूप में खेती, नये बाग लगाने, ईधन के पेड़ लगाने; पशु- 
उन्नति निजी प्रदूशन फाम तथा निजी रूप से बीज उगाने, जेसे आंदोलनों को प्रोत्सा- ४ 
हन दिया। -गवनमेंट तथा अन्य सिक्‍योरिटियों में लगाई गई कुल धनराशि में 
भी बृद्धि हुई । हे ' । 


७६ 


लोकल फन्‍ड एकाउन्ट्ल के इक्ज़ामिनर ने पूर्वेबत स्टेटों के लेखों की जांच 
की । आडिटरों द्वारा जो त्रुटियां तथा अनियमितताएं बताई गई वह साधारण मात्र 
थीं ओर अधिकांश नियमों के न पालन करने के कारण हुई थीं और कुछ मामलों 
में मिरीक्षण करने वात्ते कमंचारियों की ढिलाई के कारण थीं । व भरमें केवल 
दो ग़बन के मासले हुए जिनमें २,८०० रुपये की कुल घनराशि हड्प ली गई थी ! 
दोनों मामलों में, अपराधियों को उचित दण्ड दिया ग्या । 


११ आगम और लगान के न्यायालय 
(३: सितम्बर, १६४६ ई० को समाप्त होने वाले बे के ल्लिए ) 


युक्त प्रान्तीय भूमि अधिकार ऐक्ट ((7, 7, [2790८५ <&८) के पांच वर्ष 
के संचालन से उलके कुछ ऐसे दोष ग्रकट हुए जिनके द्वारा जमींदारों ने किसानों 
(असामियों) की एक बहुत बड़ी संख्या को आधार-हीन युक्तियों से बेदखल 
कर दिया ओर इस प्रकार विधान (3०४) के वनाने वालों के उत प्रधान उद्देश्य को 
निष्फलत बना दिया जिसके द्वारा किधानों ( आसामियों ) के भूमि-अधिकार को 
स्थाई बना देने का आयोजन किया गया था । अतः सरकार ने जो सबंप्रथम 
कारबाई अप्रेल १६४६ ई० में की वह यह थी कि ऐक्ट में संशोधन होने ,के 
पूर्व उसने बेदखली की धाराओं के अधीन होने वाज्ञी सारो अदाज्ञवी कार्यवाहियाँ 
'स्थगित कर दीं। इस प्रकार वर्ष के आखिरी अद्धें भाग में सभी बेदखली की 
कायबाहियाँ स्थगित कर दी गई थीं । 


वष में जो नालिशें (507) की गईं तथा जो प्रार्थना पत्र ( अर्जियाँ ) दिये 
गये उनकी कुल्ल संख्या ४'०० लाख से गिरकर ३"४८ लाख रह गई और मुख्यतया 
“बेदखली” (१२८,४४६) और “बकाया लगान” (१०८२६) के अधीन कमी हुई । 
नालिशों की संख्या में कम्ती का कारण यह था कि अब किसान (असामी) खुशहाल 
ढोते जा रहे हैं ओर विधि के आदेशों का सभुचित ज्ञान भी उम्हें प्राप्त 
होता जा रहा है । 


वर्ष के आरम्भ के विचाराधीन १३२ लाख मुकदर्मों को यदि सम्मिलित लित 
कर दिया जाय तो पिछले वर्ष के ८५३० लाख मुकइमों की तुलना में इस वर्ध 
४'८० लाख भुकदमे निणंय के लिए थे। इसमें से ३६३ लाख मुकदमे-निणंय 
किये गये जबकि पिछले वर्ष यह संख्या ६६८ लाख थी । 
घारा ४५२ तथा ५३ के अधीन, निणंय किए गये ग्राथना पत्रों अ जेयों) की 
संख्या १२१० की ठुलना में ८८ थी ओर इनमें १,६३५ एकड़ भूमि की तुलना में 
१,०२० एकड़ भूमि सम्मिलित थी । 


लेखे के हिसाव 
की जाँच 


भूमि-अधिकार 
(!20870८9) 
“संबंधी मुमकदमे 


जोतों का 
विनिमय 


समीदारों द्वारा 
भूमि ग्राति 


डिगरियों का 
निष्पादन 
(5 ९८णा07 
0६ 0९८7९८८) 


ग्रपीलिं. तथा 
रिवीज़न 


([२९५७३5१०४) 


भूमि ग्राप्ति 


$१6 


विधान (७८०) की घारा ५४ के अधीन, भूमि प्राप्ति के लिए १०३४ आथंना 
पत्रों की तुलना में ८५४ प्राथना-पत्र दिये गये । इसमें्नपछले वष के विचाराधीन 
४२६ प्रा्थना पत्रों को सम्मिलित कर देने से, इनकी संख्या (२८४ हो जाती है। 
इसमें से पिछले वष के ८5५५ प्राथनापत्रों की तुलना में ४४६ प्राथना-पत्रों पर निर्णय 
दे दिया गया । १३४ मामलों में भूमि आ्राप्ति की आज्ञा दे दी गई जिसमें ३०८ 
एकड़ भूमि १६० एकड़ उपबनों और बाग़ों के लिए और ११८ एकड़ भवन निर्माण 
के लिए सम्मिलित थी । इस धारा के अधीन होने वाले मुकदमे भी जेद्खली के 
मुकदमों की भांति स्थगित कर दिए गये थे । 
डिगरियों पर काररबाई करने के लिए प्रार्थेना-पत्रों-की संख्या में तेज़ी से 
कमी हुई और उनकी संख्या १,८६,६१४ से गिर कर केवल ६३,५५० रह गई । 
वी के प्रारम्भ के २१,२२३ विचाराधीन प्राथना पत्रों को सम्बिलित करते हुए, कुल 
निरणयात्मक ग्राथना-पत्रों की संख्या १५१४,७७३ थी जिसमें से ६२,८२४ पर या ८६ 
प्रतिशत से ऊपर पर निणंय दे दिया गया । 
कलेक्टरों द्वारा सुनी जाने वा्ञी अपीलों के संबन्ध में, भूमिअधिकार विधान 
(॥6००7०८५ ००) के अधीन की गई अपीलों में कमी हुई परन्तु भूमि आगम 
विधान (] 970 [२०ए००८७ ४ ०) के अधीन की गई अपीलों में वृद्धि हुई । 
कमिश्नरों द्वारा सुनी जाने वाली अपीलों में, भूमि अधिकार विधान तथा 
कुमायू' भूमि अधिकार नियमों के अंतर्गत की गई १५४"१६७ अपीलों में तथा भूमि 
आगम विधान के अधीन की गई १,६०२ अपीलों में निणय हुआ । 
बोड आफ़ रेवेन्यू ने भूमि-अधिकार विधान तथा कुमायू' भूमि--अधिकार 
नियमों के अधीन क्रमशः ३५२१२ तथा ४२५ अपीलों में निणुय दे दिया । 
वर्ष में १४४ अवेतनिक असिस्टेन्ट कल्लेक्टरों ने काम किया ओर उन्होंने 
६१,२७६ मुकदमों में निएंय दिया । “१८ रेवेन्यू अफ़सरों ने काम किया और 
उन्होंने २,६१,४४१ मुकदमों में निणंय दिया । 
तेड एक्वीज़िशन ऐक्ट, १८६४ के अधीन, वे में स्थाई तथा अस्थाई रूप 
से क्रमशः २६६० एकड़ दथा २,८६९ एकड़ भूमि प्राप्त की गई और इस प्रकार प्राप्त 
की गई भूमि का कुल योग गत बष के ३१,४०४ एकड़ की तुलना में ५,८५२ एकड़ 
ही था। इस वर्ष ६२६ लाख रुपये क्षतिपूति के रूप में दिये गये जबकि १६४४-- 
६४५ ई० में ७४ लाख रुफ्ये दिये गये थे । 
भारत रक्षा नियसों (00(७7०८ ० ता रिप्त०७, ) के अधीन ५४"६५६ 
एकड़ भूमि प्राप्ति करने के लिए आज्ञायें जारी की गई थीं और स्थाई रूप से प्राप्ति 
भूमि का ज्षेत्रफल ४०३६१ ऐकड़ था । व में १८३१ लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप 
में दिये गये । 


शर्‌ 


अध्याय ३ 


कानून, शान्ति व्यवस्था तथा स्थानीय स्वशासन प्रबन्ध 
(॥,00&7, 8 8.7 ४0४ ४एशहापए ) 


१२--विधान-निर्माण का क्रम 


गवनर ने उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए जो उन्होंने भारत-शासन. 
विधान ( ७०४७००॥ ७४४ ०. परत .५०४ ) की धारा ६३ के अधीन किये गये 
घोषणा- पत्र के फलस्वरूप अपने हाथ में ले लिए थे नीचे लिखे हुए विधान (ऐक्ट) 
स्वीकार कर लिए:-- 
१, लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधक) विधान (7896 [.पटरशठज अकाएटा-- 
809 ( 0 ॥7670078070 ) ४०६, १६४६ इ० । 


२, आगरा विश्वविद्यालय ( संशोधक ) विधान ॥॥#6 8279 पिंाएटाशईफए 
( अग्टादाशओठा। ) 2०६ १६४७६ ई० | 


३. युक्त प्रांतीय भाराक्रांत सम्पतियों (संशोधक) विधान 7॥6 एप्मा।ढत 
8 ०ए७॥7०25७ >छटप्रा796/2त 50906 ( 37727078९7६ ) #&०४, १६४६ 
& ] 
४. आगरा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधक) विधान ॥॥6 3६४८० (गाएथशआफए 
[ 36०0०50 3776700)767६ ) ०६, १६७६ ई० । ० 
युक्त प्रांतीय घारा सभाओं द्वार ।प्राप्त विधान आनेख ( 37! ) जो गवनेर 
द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात विधान (.५०८) वन गये नीचे दिये हुये हैं: -- 
१, युक्त ग्रांतीय सचियों के वेतन (संशोधक) विधान (/7086 ए४)६४0 ४70- 
५085 3 [वाट 8 फै्वाताए38 ( 0  दाताआठए ) 0०. ) १६४३ ई०। 
. युक्त प्रांतीय धारा सभाओं ( सदस्यों के वेतन ) ( संशोधक ) विधान, (7८ 
[60 ?;+0जा०25. ,6श९5हंकाप्रा'55 (27725  ( 'शिक्ा॥)675 
70] पर॥6008 ) ( :५7767030९76६ ) ८. १६४६ ढे० | 
३. युक्त ग्रांतीय धारा सभाओं (पदाधिकारियों के वेतन (संशोधक) विधान, 
[ए)ढ एन्‍ाट्य 70एा5९७ | 8.295]800765 ६ (0७7४5 52]97765 ) 
3 767078706 ) ७०६, १६४६ ई० । 
४, यक्त प्रांतीय डिस्टिक्ट बोर्ड (संशोधक) विधान ( ॥॥#6 (एव ?70श 
०८७ 28070 36975 (4॥600॥76700) 3०0. १६७६ ई० । 


न 
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क्योंकि युक्त प्रांतीय धारा सभाएँ काय नहीं कर रही थीं और क्योंकि भारत 
रक्ता विधान ( 7&8०7०७ ० ता& ३०) द्वारा प्रद्त अधिकार और उसके 
अधीन बनाये गये नियम ३० सितम्बर १६४६ ई० को समाप्त हो गये, इसलिए 
गवनर ने नीचे लिखे आडिनेंस जारी कर दियेः-- 

१, युक्त प्रांतीय शांति व्यवस्था बनाये रखने का आड््डिनेंस ( 7]6 (797/&60 
[0ए7085 'शैका।/श्ा॥व॥०९ 0 7? 0]70 (07087 (070॥79708 ) १६४६ 
ई०। 

२. युक्त प्रांतीय (अस्थाई) मकानों के किराए तथा मकानों से बाहर निकालने पर 
नियंत्रण करने के आ्डिनेंस 3]6 (ंप्रा€त [70ए7006७ ( 7७ ,।90०:87७) 
(2९760] ० रिहता बयते 5िसावध07 070त79708) १६४६ ई० । 

३. युक्त प्रांतीय सप्लाइज़ पर नियन्त्रण करने (अस्थाई अधिकार) के आर्डिनेंस 

( ]76 [गाव 270ए7065 (:0ाए70] ० 50]00!68 ( 7 67[70/97'फ 
[20छ&7 ):(070॥09702 ) १६४६ ई० । 

४. युक्त प्रांतीय सप्लाइज़ पर नियन्त्रण करने (अस्थाई अधिकार संशोधक) 
आडिनेंस' ( 796 एम्राठल्ते 26685 (707्र//00 00 50७9.]765 
( ॥€०००००ए 903) (377९7त76९7६ ) (70727०७ ) १६४६ ई० 

४. युक्त ग्रांतीय . होमगार्ड आर्डिनिंल ( ॥0० (क्रा€त ?70५77028 नि०76 

९ 
(एव (070709706 )- १६७६ इ० ॥। 


१३--शणशह 
(क)--प्रुलिस 
अपराध ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार है और जो 


१६३६ ई० से बराबर कम होते जा'रहे थे इस वे तेज़ी से बढ़ गए । १६४४ ई० 
की संख्या ६३,६८३ की तुलना में इस वष ऐसे मामलों की संख्या जिनकी सूचना 
पुलिस को दी गई थी बढ़ कर ७७,८८६ हो गई । सभी प्रकार के अपराधों की 
संख्या में वृद्धि हुई परन्तु विशेष रूप से,ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई जो व्यक्ति 
विशेष तथा संपत्ति के विरुद्ध किये गए अपराधों से सन्बंधित थे । डकेतियों में 
कल्ग भग रे८ ग्रतिशत, सेंध द्वारा चोरियों (377897०8) में २८ प्रतिशत, हत्याओं 
में ४० प्रतिशत, दंगों में ७५ प्रतिशत तथा लूट पाट (१२०७०००४। में ४७ प्रतिशत 
वृद्धि हुई । 
अप डकेतियों तथा हृत्याओं की एक बड़ी संख्या साम्प्रदायिक दंगों से सम्बंधित 
स्थित थीं। गद्मुक्तेश्वर में जो मेरठ ज़िले में स्थित हे साम्प्रदायिक दंगे बहुत बंड़े 


डॉ 
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पैमाने पर हुए और इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, आगरा, बरेली, बुलन्दशहर, 
अलीगढ़, चांदपुर (बिजनोर), बनारस तथा कासगंज (एटा) में भी साम्प्रदायिक 
दंगे हुए । बहुत से अन्य ज़िलों में भी.साम्प्रदायिक झगड़े हुए परन्तु वहां उनका 
अधिक जोर न था । ग्रान्त भर में साम्प्रदाथ्िक तनाव था । 

पुलिस द्वारा हस्तक्षेप योग्य अपराधों में बहुत अधिक वृद्धि हुई और चुराई 
हुई संपत्ति का मूल्य 5;८०,२२४ रूपये से बढ़ कर ६,४१,८६० रूपये था । इसके 
बिपरीत रेल गाड़ियों पर होने वाले ऐसे अपराधों में जिनमें पुलिस को हस्तक्षेप 
करने का अधिकार प्राप्त न था, कमी हुई और उनकी संख्या ८५,००० से ऊपर से 
गिर कर १६४६ ई० में ६,००० से कुछ अधिक रह गई । 

गाँव के स्थाई चौकीदारों की संख्या कुछ कम हो गई अधीत ४३,६०६ से 
४३,४६१ रह गई परन्तु अस्थाई चोकीदारों (३,०००) की और दफादारों (१२७) 
की संख्या वही रही । वर्ष में ४ चोकीदार अपना कत्त व्य पालन करते हुए मारे * 
गए और ४ घायल हुए । 

जो व्यक्ति निगरानी में थे उनकी संख्या १६४५ ई० के अन्त की ४७,०७० 
की तुलना में बष के अंत में ४५३६६ थी। क़ानून के भय से भागने वाले 
अपराधियों की संख्या भी कम हो गई अथोत ३,०७० से २,८८१ रह गई । दंड 
विधि संग्रह ((;7र0779) 770८८०प७ (०0७) की घारा १०६ तथा ११० के 
अधीन चालान किये गए व्यक्तियों को संख्या क्रमश ४५३४२ तथा १,६८० थी । 


कु कं 


अपराध अनुसंधान विभाग के अनुसंधान उप-विभाग को वर्ष में कई 
बाधाओं का सामना करना पड़ा परन्तु उसने अत्यन्त सच्चा तथा विशेष रूप से 
अच्छा कार्य किया । इस उप-विभाग के कुछ अनुभवी पदाधिकारियों को भ्रष्टाचार 
विरोधी विभाग (8पाध-१070797०7 22.0.) में सज देने से इस उप विभाग 
के काय में बहुत विघ्न पड़ा । 

अनुसंधानों का अपराध सिद्धि ((:०॥८७०७०४७) स प्रतिशत ६४४ ३० 
की २१४ से गिर कर १६४६ ३० में १६ ब्रतिशत हो गया और चुराई गई सम्पत्ति 
के पुनः पाये जाने का अतिशत भी गिर गया। दंड विधि संभश्रह की ११० तथा 
१०६ धाराओं के अधीन कारबाई भी बहुत कम ली गई । इन आंकड़ों से यह्‌ स्पष्ट 
हो जायगा कि यद्यपि सभी अकार के अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई परन्तु 
अपराध ग्रतिषेघ (77८४८०॥०, ) और अपराध के अनुसंधान (0८:८०४४०7) का 
माप गिर गया। इसका एक कारण यह सी था कि वर्ष में राजनीतिक तथा 
साम्प्रदायिक स्थित बहुत खराब हो जाने के कारण प्रान्त में अनुशासनहीनता तथा 
नियम उल्लंघन करने की भावना बढ़ गई थी । पुल्षिस स्थापित शान्त व्यवस्था 
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य॑त्र द्वारा चलने 
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रखने के कार्य में व्यक्त थी और इस लिए उसे अपराधों को रोकने के काये के लिए 
यथेष्ट समय नहीं मिला और इसके फलस्वरूप सामान्य अपराध स्थिति पर बड़ा 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । पुलिस को जनता का सहयोग न प्राप्त होना बल्कि कुछ 
जिलों में उनके लिए विरोध की भावना का फाया जाना, सफल पुलिस शासन प्रबंध 
में एक वाघा थी । 
इनकी दो बेंटेलियन बष में तोड़ दी गई और दूसरी बैटेलियनों की संख्या 
भी कुछ सीमा तक कम कर दी गई। साम्प्रदायिक दंगों के दबाने में विशेष 
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबुल दल्ल (| 56८9] >»7ए 787 (075 709[9॥9 ) ने बड़ी . 
सहायता दी । 
वर्ष में “३ अतिरिक्त कम्पनी बनाई गई और इन्हें अधिकांश रूप से 
साम्प्रदायिक दंगों के 'दवाने. में ओर उससे कम डकेती को रोकन आदि के पहरे 
की ड्यूटों पर लगाया गया था । 
बेतार के तार भेजने के- उप-विभाग का १६४५ ई० में संपादन हुआ ओर 
इसके कारण १६४६ ई० में इजमें काफी विध्तार करना संभव हुआ और १६४४ ई० 
के ११ स्थिर (3६9007) स्टेशनों से बढ़ कर इस संख्या में र८ स्थिर (5907) 
स्टेशन हो गए । ५ 
विशेष सशस्त्र पुलिस कांस्टेबुल दूल्न ( 5]6००। +प्राढ] (;०ा9ए ०7४ ॥ 
की मोटर गाड़ियों को सम्मिलित >करते हुए, इस बष मोटर गाड़ियों की कुल संख्या 
३०१ हो गई, तिस पर भी पुलिस की आवश्यकताओं को देखते हुए यह संख्या 
बहुत कस था । प 
साम्प्रदायिक दंगों आदि के दबान फेअत्यधिक कार्यों में व्यक्त रहने के 
कारश पुज्ञिस दल की शिक्षा तथा टू निंग पर अधिक ध्यान न द्या जा सका । 
वष में अनुसंधान के वैज्ञानिक उपायों में शिक्षा प्राप्त करने वाली कक्षाओं 
को लखनऊ से इलाहाबाद भेज दिया गया । १३६ नागरिक पुलिस सब इंस्पेक्टरों 
((ए) 20॥06 7506८0०7७9) ने इन कक्षाओं में शिक्षा पाई और १७३ जिला 
सूचना देने वाले कमंचारी गण ( 0507 -7६०)॥९०7०७ 5६०१ ) ने इस कार्य “ 
में >ची (५ (५8॥०6) टू निंग पाई | 
अव्यवध्थित दशा के कारण ४ इंचसे अधिक फल वाले चाकू रखने पर प्रतिबन्ध 
लगा दिये गये*थे और समस्त जिला धीशों को यह आदेश दिया-गया कि फ़सलों 
की रज्षा के लिए लाइसेंस देने-में अधिक उदारताः वरतें । इसके अतिरिक्त, 
कुसायू डिवीजन में १६४२ में या उसके पश्चात:जो नये-पुलिस-स्टेशन तथा चौकियाँ 
बनाई गई थीं अधिकतर तोड़ दी ग३ और*कुमायुँ में-जिला सूचना देने-वाले 
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कर्मचारी गण (705, 7/6]827०० 5६४) की संख्या को कम कर दिया गया 
ओर भिलीटरी पुलिस की एक कश्पनी जो बहाँ रक्‍खी गईं थी उसे भी मेदानी 
इलाके में ले आया गया । जिला कमचारियों के आने जाने में सुविधा पहुचाने 
के लिए, सरकार के कुद्च ज़िला धीशों तथा सुपरिष्टेंडेंट पुलिस को ४० जी दीं 
और दंगों तथा उपद्रवों को दबाने के लिए ११ अतिरिक्त आसू लाने वाली गंस 
प्रयोग में लाने वाले दलों ( [&67 5 -०'८ 'तृए5१) के बनाये जाने की स्वीकृति 
दी । # 


जनता में आत्म-निभरता तथा अनुशासन की आदत डालने के लिए तथा ५ नाईस 
उनमें नागरिक सेवा का भाव बढ़ाने के लिए, “रकोर ने इस बात का भी निश्चय पत८ 
किया कि कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा; लखनऊ, मेरठ, बरेली, अलीगढ़. "४७८०५ 
ओर अहारनपुर के जिलों में एक संगठन जिसका नाम होम गाडेस होगा स्थापित 
किया जाय । होम गाडेस के बनाये जाने की व्यवस्था करने के लिए एक आर्डि- 
मेंस जारी किया गया और इस वाय का अयत्न किया गया कि शीघ्र ही इस योजना 
को व्यवह्ारिक रूप दे दिया जाय । 


पहली जुलाई १६४६ ई० से पुलिस में नायक (१२०४) का पद तोड़ दिया अंडर अफसरों 
गया और उसी तिथि से नीचे लिखे हुए ढंग से अंडर अफसरों तथा कांस्टेवुलों क॒ तथा कांस्टेबुलों 


वेतन क्रम संशोधित हुए :-- के संशोधित 
॥ वेतन क्रम 
कर पिछला वेतन क्रम संशोधित वेतन 
हेड कांघ्टेबुल ३०-१-४० रूपया ३५-१-४०रुपया 
कांस्टेबुल २० रुपये से ४) तक और ३५७; २४-१-प्रत्येक 
१५५१५, और :० बष की स्वीकृत सेवा दो वर्ष में३०) # 


(0 0[7097९06) (5&पा८८ के पश्चात 
१) की तरक्की और २५ वष की श्वीकृति 
सेवा के पश्चात २६) की सिलेक्शन भ्रेंड 
साम्प्रदायिक करगड़ों के प्रवल अय ऊँ कारण, जिलावीशों के पय-प्रद्शन 
के लिये इन ऋगड़ीं के समय आवश्यक कारवाई के संबंध में सरकार की नीति 
बताने के लिएआदेश जारी कर दिये गए। उन जमीदारों के विरुद्ध 
ऐसी भूमि को अपनी काश्त सें लाते रहे जो पहले चराई की भूमि रास्तों या अनाज 
कूटने फे फश के रूप में आते थे या जो किसानों के मकानों स सिली हुई थीं दंड 
विधि संभ्रह की धारा १०७, १०८ तथा १४४५ के अधीन कारंवाह करने के आदेश 


भी उन्हें दिए गए । 
जय 


अतिरिक्त पुलिस 


पूृव-प९ पर 
नियुक्ति 


अनुशासन तथा 
पारितोषिक 


पुलिस पुनसंग- 
ठन समिति 


ध्द् 


ऐसे स्थानों में से जहाँ दंगों ने भीपण रूप धारण किया था, बनारस, बरेली, 
इलाहाबाद और एटा में ६ महीनों के लिए अतिरिक्त पुलिस रक्खी गई और 
अलीगढ़ में एक वर्ष के लिए और ज्ञतिग्रस्त' व्यक्तियों को ज्ञतिपूर्ति की धन-राशि 
दी गई । ग्रचलित' राजनीतिक साम्प्रदायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रान्त 
की जिला के सूचना देने वाल्ले कमचारियों: ([)5670% 47॥62]22703 ४७६०5) 
की संख्या बढ़ा-दी गई । शअपनी सामान्य नीति केअनुसार, सरकार ने १६४२ 
ईहै में पद-च्युत किये गये कुछ पुलिस पदाधिकारियों के मागलों में बिचार किया 
ओर कुछ ऐसे सब-इंस्पेक्टरों को उनके पद पर “पुनः नियुक्त कर दिया । 


बषे में ४ सबाडिनेट पदाधिकारी[तथा २२७ कांस्टेबुल पद-च्युत किये गये 
ओर «४ सवार्डिनेट पदाधिकारी और ३७३ कांस्टेबुल निम्न पद में उतार दिये 
गये । इलके अतिरिक्त, दो सब इंस्पेक्टर, £ अंडर अफसर और २६ कांस्टेबुल 
भी पद-च्युत किये गए और “शभ्रृष्टाचार” के मामलों में ७ सब-इंस्पेक्टरों; ६ अंडर 
अफसरों तथा ३८ कांस्टेशुलों को दूसरे दंड दिये गए । बषे में ध्शस्त्र पुलिस के 
२,६३४ व्यक्तियों को ओर नागरिक पुलिस के १८,१६७ व्यक्तियों को पारितोषिक 
दिये गये जिनका कुल योग क्रमशः १२,४२४ रुपये तथा १,२८;८०७ रुपये था । 
इन धनराशियों मे २६,५६७ रुपये की एक धनराशि सम्मिलित हे जो आबकारी, 
अफ्रीस तथा चुंगी ((7४/०४०) विभाग से प्राप्त हुई थी । 


बत॑मान पुलिस संगठन में सुधार के सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक पुलिस 
पुनेंसंगठन समिति भी बनाई गई । 


छ् 


( ख ) फ़ौजदारी 


हा 


राजनीतिक सुर. &  जेसे ही मंत्रिमंडल ने पद ग्रहण किया उसने ऐसे राजनीतिक मुकदमों की 


दर्मों का स्थगित 
करना 


अथ दंडों को 
वापस वरना 


सूची तेयार करवाई जो बिचाराधीन थे । इसमें बह मुकदमे भी सम्मिलित थे 
जिसमें अभियुक्त पकड़े नहीं गए थे । इन मुकदमों पर फिर से बिचार किया 
गया और सरकार ने आज्ञाएं जारी कर दीं कि बिचाराधीन राजनीतिक मुकदमे 
स्थगित कर दिये जाये और न पकड़े गये अश्नियुकतों के बिरुद्ध वारंट रह कर 
दिये जाँय । 

सरकार ने यह भी निश्चय किया कि १६४०-४१ ई५'के व्यक्तिगत सत्याग्रह 
आन्दोलन तथा १६४२ ई० के आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर जो अथ 
दंड न्यायालयों ने लगाये थे और जो रुपया अथे दंड के रूप में उनसे एकत्रित किया 
गया था वह उन्हें वापस करदिया जाय । इसके अतिरिक्त धारा सभा के 
सामने युक्त प्रान्तीय भूमि तथा मकानों के वापस किये जाने का बिल भ्रस्तुत किया 
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(कक 


रॉ. 


गया जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई थी कि १६४२ ई० के राजनीतिक आन्दो 
लन के फलस्वरूप जो भूमि तथा मकान बेचे गये थे वे उन्हीं व्यक्तियों को वापस कर 
दिये जांय जिन से ली गई थीं । यह बिल घारा सभा में कुछ संशोधनों के साथ 
स्वीटत हो गया । युक्त प्रान्तीय भूमि अधिकार संशोधक विधान (€ (. ! 
[6093०"7 > ६ ) भी स्वीकृत हो गया जिसके द्वारा १६३६ ४० के विधान न॑० ५७ 
की विभिन्न धाराओं के अधीन बेदखल किए गए असामियों को उनकी भूमि वापस दे 
देने की व्यवस्था की गई थी। 


यह भी निश्चय किया गया कि ग्रोबशन लब्िस को सरकारी सर्विस में परि 
वर्तित किया जाय तथा युक्‍त॒ ग्रान्तीय फस्टे आफन्‍्डस प्रोवेशन ऐक्ट, १६३८ ई० 
( १६३१८ हईे० का ऐक्ट ६ ) को फरू खावाद, फेजाबाद, झाँसी तथा मुरादाबाद 
: बतमान ८ जिलों के अतिरिक्त के चार ओर जिलों में बढ़ा दिया जाय । 


इसके अतिरिक्त अधिकतर पदाधिकारियों की कमी के कारण और मैजिस्ट मं 
का आवश्कीय प्रबन्ध कारिणी कासों में व्यस्त रहने के कारण फ़ौजदारी -मुकदसों 
का काम बहुत अधिक मात्रा में इकटा हो गया । इस स्थित का सामना करने के 
लिये, सरकार ने हाई कोट तथा चोक़ कोर्ट के परामश से इ< प्रध्वाव पर विचार 
किया कि अधिक सर्विस बाल्ले प्रधान मुन्सिकों को बहुत बड़ी संख्या में मेजिस्ट 2 
के काय संपादन करने के ल्षिए नियुक्त किया जाय और उनके स्थान पर अस्थाई 
मुन्सिफों को नियुक्त किया जाय जिससे कादर ((.७0/० में- होने वाली, कमो को 
पूरा कर दिया जाय । सरकार के सामने यह भी गस्ताव था: कि अवकाश प्राप्त 
जुर्डशल पदाधिकार नियुक्त किये जाँय दथा ने शुए अवेप्तिक प्ेशल सेजिस्ट टॉ 
को >।स्थाई वेतन-प्राप्त मेजिस्ट ट वेना दिया जाय । इसी उद्द श्य से, ग्रत्यक ज़िलते 
में अवेतनिक मेजिस्ट टों के नाव में जिलाधीशों को सहायता देने के हेसु बुनाव 
(८८७:.०.) समितियाँ बनाई गई और यह लक्ष्य था कि अतिरिक्त अवेतनिक 
न्यायालप, जहाँ तक संघव हो; ऐसे अवकाश ग्राग्य जुडीशल पदाधिकारियों से या 
बार (50) के प्रेक्टिस न करने वाले सदस्यों द्वारा नियुक्त क्रिये जाँय जिनकी 
सावेजनिक सेवा कलंकहीन ईमानदारी से परिपूर्ण हो । 


(ग) कारागार हे 
पद संझालते ही जो सबसे पहला काम सरकार ने अपने हाथ में लिया वह 
राजवंदियं। की हाई आर उन बीदेयां की रिहाई थी जो १६४२ ई० के आपरोलन 
के संबन्ध में किये गये अपराधों के लिए-कारावास भुगत रहे थे । वर्ष:के अंत तक 
लगभम १:०० ऐसे व्यक्ति जेल से मुक्त किये जा चके थे। सरकार ने अन्य 


श्रेणियों के बंदियों की जी उनकी अवधि से पू्ष ही मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में 


भूमि, मकान, 

इत्यादि दा 

वापस किया 
जाना 


प्रोविशन सानिस 


फश्शुरि 635 


अतिरिक्त अवबेत- 
निक न्‍्याय[लप 


राजनीतिक 
बँदियों की 
रिहाई 


स्वेशल रिवाइ- 
जिंग बेड 


कारायारों की 
जन संख्या 


कारायारों का 
खुब[र 


कारागार लुबार 
समिलि 


भ्ट्ध्प 


के ब््क 
भी उदारनीति से काम लिया और ऐसे बंदियों को छोड़ देने के सम्बन्ध में आज्ञायें 
जारी कर दीं जिन्होंने अपनी सजा का काफ़ी भाग काट लिया था और जिनके छूटने 
के केवल कुछ मद्दीने शोष रह गये थे । हे 


लूटमार तथा ब्केती की धाराओं के अधीन दंडित व्यक्तों के मामक्नों पर 
विचार करने के लिए ऐसे मामले जो युद्ध-काल में साधारण रिवाइजिंग बोर्डों के 
सामने नहीं लाये गये थे-एक स्पेशल रिवाजिंग बोर्ड सरकार के सदर मुकाम 
में बनाया गया । प्रांतीय सरकार को दंडविधि संग्रह ( (.707703] ?70८९४पए72 
(200०) की धारा ४०१ द्वारा प्रदत्त अधिकारों का भी पहिले से अधिक प्रयोग किया 
गया । इस उदारपूरे नीति के फलस्वरूप कारागारों की जनसंख्या काफी गिर 
गई । १६४६ के प्रारम्भ में अथात जनवरी में यह संख्या २६,४६८ थी और अंत 
में यानी ३१ दिसम्बर १६४७६ ई० को २५,६६० रह गई । 


सरकार ने कारागारों के सुधार पर भी काफी विचार किया । एक कारागार 
सुधार समिति स्थापित की गई और इस बात की आशा की जाती है कि इस समिति 
की जांच से और इसकी सिक्रारिशों के कार्यान्त्रित किए ज़ाने से प्रान्तीय कारागार 
प्रणाली में अत्यधिक सुधार होगा । एक ओरतों की कारागार समिति भी नियुक्त 
की गई जो इस बात पर विचार करे कि स्त्री बंदियां को एक स्थान पर रखने के 
लिए कोई एक या एक से अधिक कारागार * प्रथक कर दिये जांय या नहीं । परन्तु 
कुछ ऐसे सुधार जिनकी एकदम जारी करने की आवश्यकता थी तुरन्त जारी कर 
दिये गये उनमें से मुख्य नीचे दिये हुए हैं:-- 

(क) रसोई घर में काम करने वाले बंदियों के लिए प्रति रसोई घर के हिसाब 
से प्रतिदिन २ आस का एक खाबुन का टुकड़ा दिया जाने क्षगा । 

(ख) यद्द आदेश जारी कर दिये गये कि कारागारों के बंदियों से लिए जाने 
वाले कामों में गरों पर बन्दियों को न लगाया जाय और कुछ भ्रम करने वाले 
बन्दियों की श्र णियों के लिए निधोरित दैनिक श्रम के माप में काफी कमी की गई । 

(ग) बन्दियों को सरकारी व्यय पर हिंदी तथा उदू समाचार पत्रों को, जिस 
में साप्ताहिक समाचार पत्र भी शामिल हैं, देने के विषय को आदेश जारी किये 
गये । इसके अतिरिक्त बन्दियों को अपने व्यय पर अपनी पसन्द के समाचार 
पत्र खरीदने की और मित्रों, सम्बन्धियों या किसी सावेजनिक संस्था या सोसाइटी 
से पुस्मकें और समाचार पत्र प्राप्त करने की भी अनुमति दी गई । 

(घ) लभी श्रेणियों के बन्दियों को मित्रों तथा सम्बन्धियों से सीमित माक्रा 
में धाबुन ( ४ छटाँक )। मंजन ( १ छुटाँक ) तथा तेल ( ४ छुटाँक ) प्रतिमास प्राप्त 


आशा 
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करने की भी अनुमति दी गई । ग्रतिमास वे मित्रों तथा सम्बन्धियों से बीड़ी और 
चबाई जाने वाली तम्बाकू भी प्राप्त कर सकते थे । 


(ड-) यह भी आदेश दिये गये कि बन्दियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी आधार पर 
फज्ञों, दूध तथा चीनी को अधिक मात्रा देने के नियमों को और अधिक उदारता 
पूबेंक लागू किया जाय । 


(च) बन्दियों को प्रति २ महीनों में २ पत्र लिखने तथा प्राप्त करने की तथा 
एक भेंट करने को अनुमति दी गई और अगर कोई बंदी चाहे तो वह एक भेंट के 
स्थान पर एक पत्र लिखने और उसका उत्तर पाने का अधिकार प्राप्त कर सकता 
था । बन्दियों पर आवश्वकीय जवाबी पत्रों के उत्तर देने के सम्बन्ध में जो प्रतिबंध 
लगे थे वे भी हटा दिये गये । 


(छ) दंड विवान संग्रह (3 [50 7333] (0० 4०) की धारा ३२०२ के अधीन 
दूंडित बंदियों को जो उस समय तक युक्‍त प्रान्तीय बंदियों के प्रोवेशन पर छोड़े जाते 
के विधान (4॥6 (ज्ञ०त [2९0 एत८९३७ ?27500678 रि2[2382 00 ?7092607 
8००) के लाओं से बंचित थे, उक्त ऐक्ट के अधीन मुक्त किये जाने के अधिकारी 
घोषित कर दिया गया । 


(ग) धारा सभाओं के सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित कारागारों के 
अपने पद के कारण जेलों के निरीक्षक थे उन्हें इस ब्रात का अधिकार दे दिया गया 
कि वे कारागारों को उनके बंद किये जाने के पूथ किसी समय भी देख सकते हैँ 
ओर म्यूनिस्पल तथा जिला बोर्ड के चेयरमेनों को कारागारों का अपने पद के कारण 
निरीक्षक बना दिया गया । 


जेल कसंचारियों के हित के कार्यों पर भी ध्यान दिया गया और इस बात की 
श्राज्ञायें जारी की गई कि जेल कमेचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार 
संध्या तथा रात्रि में व्यू टी पर न लगाया जाय । इस बात के आदेश भी दिये 
गए कि साधारणतया कोई कम चारी भी ८ घंटे प्रतिदिन से अधिक की व टी पर 
न लगाया जाय । सरकार ने यह भी निर्णय किया कि केन्द्रीय कारागारों में 
डाक्टरी तथा शासन- प्रबन्ध के कार्यों को प्रथक कर दिया जाय ओर दोनों कार्यों के 
लिए पृथक २ पदाधिकारी रक्‍्खे जाय । 


कुछ कारागारों के रहने के कोटरों में विस्तार तथा सुधार काये किये गए 
जिनकी बहुत आवश्यकता थी यद्यपि भवन निर्माण लम्बंधी सामान के मिलने में 
बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं ओर कानपुर ज़िला कारागार कारखानों को नये 
नमूने पर फिर से निर्माण किया गया । कमचारियों के क्वाटरों के निमोण के 
लिए बनारस, गाजीपुर तथा जोनपुर के जिला कारागारों के समीप भूमि प्रप्त की 


जेल कम- 
जारियोँं कौ 
मलाई 


बिस्‍्तार तथा 
सुधार कार्य 


.$० 


गई और कुछ कारागारों में कार्योलयों तथा क्वाटरों में बिजली लगाई शई ओर 
दूसरे कारागारों में पानी की पहुँचान को बढ़ाने के लिए बिजली के पम्प और काइट 
मोशन ((५॥॥८-० ०८077) पम्प लगाये गये । 
जैल अ्रनुशासम बंदियों का आचरण तथा अनुशालन संतोषग्रद रहा । आगरा और 
फ़तेहगढ़ केन्द्रीय कारागारों ( (७70७! ४7०7५ ) में दंगे हुए तथा मेरठ और 
फ्रेजाबाद ज़िला कारागारों में छोटी छोटी घटनाएं हुईं । कुछ कारागारों म॑ एसे 
बंदियों ने जो राजनेतिक बंदियों के समान रियायते तथा जुविधाएं मांगते थे, भूख 
हड़ताल भी की | परन्तु शीघ्र ही यह आंदोलन लमाप्त हो गया जब बंदियों ने 
यह अनुभव कर लिया कि सरकार इस बात पर हृढ़ 5 कि कारागाशों में अनुशासन 
कायम रक्‍्खा जाय । 
बंदियों का ध्यास्थ्य भी संतोषप्रद रहा , १३ कारागारों में १८२ सम्पूस 
( ४०१७७ ) के और ८ कारागारों में २६ हेजे के मामले हुए । 
कारागरों.. कारागारों की जन-संख्या में कमी होने के कारण, ऐसे बंदिवों की कमी हो गई 
की जन-सख्य जिससे कारखानों में तथा कारागारों से बाहर काम लिया जा सकता था । कार- 
खानों का नकद लाभ १,०१,३८४ रुपया था और कुल लाभ ६;४८,२३० रुपया था । 
प्रति बंदी पर औसत नकद ल्ास २४ झूपये था और छुल लाभ ३० रुपये था । 
कारागारों की जनसंख्या में कमी होते हुए भी, खेती में लायी गई भूत्ति १,१०७ 
एकड़ से बढ़ गईं जिलसे कुल तरकारी की कुल उपज १०७,३८४ मन से ५५१७,४१४ 
सन हो गईं । डिप्टी डाइरेक्टर आफ रिमाउंट्स केन्द्रीय कमांड, आगरा से २८ 
खेती योग्य. बलों की जोड़ियाँ १६,००० रुपये की लागत पर खरीदीं गई और उन्हें १७ कारागारों 
भूमि. में वितरण कर दिया गया । 


ऑखिक शिलत नीचे दिये हुए नक्शे में प्रांत के कारागारों में बंद बंदियों की वास्तविक 
लागत दिखाई गई हैः-- 


0 न जन धंधे &2५ <. ७. >> ७ न कटे जाड, अं ७ बनकर कर ७. का. >>... 2१ पन्‍क। +५ ४४७७ कि 3; 


बन्दियों वा 
स्वास्थ्य 


रख-रखाब | प्रतिबंदीपर कुल नक्नद उपा- औसत जन- सरकार की ओजत जन-संख्या 
की कुल | रख-रखाब , जिंत धन , संख्या पर ; ऊुल लागत पर प्रतिबंदी की 


लागत | की औसत ; (8&77772) , अतिबंदीकी ,स्स १ में ओसत वाध्तबिक 
लागत ;५ ओऔसतनकद , + स्तम्भ ३ जागृत (स्तम्भ २ 


स्तम्भ ४ 
'उपाजित घधन। हर पाकर, 


ब््डल 
अंडा आया अ/रच्ययफर..पल्प कर, पारत 242 + ४8 लक ध्य स्थछ ८२ कफ (पर "..ब $ डक  भदन व 


| 


छृ० ' रू० आ० रू० 


। रे 
रु० 'रू० | रू०, 
| ४ ३ 
00 350 ३ ४)८७२७६ । 
ु 


वेद र४)०७्डश्श। २०० ह»े 





५3 
फ्रोजदार! न्याय 
(क) आगरा 


,सेशन्ल डिबीजनों की संख्या २० ही रही । देवरिया जिसको गोरखपुर 
जिल से प्रथक करक॑ एक नए ज़िल में परिवर्तित कर दिया गया था, गोरखपुर 
संशन्ज डिबीज़न का ही एक भाग,'वना रहा । इन डिबीजनों के इन्चाजे जजां 

फे अतिरिक्त दो अतिरिक्त सेशन्स जजों ने और कुछ अस्थाई सिविल दथा 
सेशन्त जजों ने भी अदिरिक्त सेशन्स जजों के स्थाई न्यायालयों को छोड़कर ५२ 
स्थानों पर भिन्न-भिन्न अवधि तक काम किया । सेना; नौ सेना, हवाई सेना) 
>पार्वेजनिक शान्ति के पिरुद्ध अपराधों को छोड़कर तथा उन अपराधों के अध्रिक्त 
जिनका संबन्ध 3नाव, कू'ठी गत्राही, बांद और नाप, साबे जनिक स्वास्थ्य तथा 
सुरक्षा, गर्भपात,३ बलात्कार, अग्राकृत अपराध, जाली- दस्तावेज तथा संपत्ति के * 
>पने; दंडनीय अन्नुबंध भंग और सर्वित्च की शर्तों जिनमें कभी हुई, अन्य शषेकों 
करे अधीन अपराधों में वृद्धि हुई जिजका फल्न यह हुआ कि भारतीय दंड विधान 
संग्रह के अधीन ३५ वर्ष अपराधों की कुल संख्या जिनकी सूचना दी ग: बढ़कर 
१,६६,६२७ हो गई। परन्तु नदंड विधि संग्रह और विपय जिधानों तथा स्थाई 
विधानों के अधीन मामलों की कुल संख्या जिसकी सूचना दी गई घटकर ६५,००१ 
रह गई *। 


ऐप्ते व्यक्तियों की कुल संख्या जिनके विरुद्ध मेजिस्ट यों के >तमने शुकदमे 
उेश हुए ये ३३२६,४१८ थी। इनमें से १,४८,६०८ ज्यक्ति त्रिना सुनवाई के 
छोड़ दिए गए या सुनवाई के बाद छोड़ दिए गए, १५४०,०४६ को दंड मिला, 
७४३४ को सेशन्ध सुपु्द किया गया और <५५७८४ वर्ष के अंत तक विचाराधीन 
थे। केवल भारतीय दंड संभह के अधीन जिन १,७६,२८७ व्यक्तियों पर मुकदमे 
चल रहे थे; ३४,१६० इंडित हुए और १,१४;७३१ सुनवाई के बाद या उसके 
पूर्व छोड़ दिये गए । के 
मेजिस्ट टों--के न्यायालयों में मुकदमों की औसत अवधि १४ से बढ़कर १८ 
दिन हो गई । जिन व्यक्तियों को दंड मिला उनमें १६,२५०. को कारायास का 
दुंड मिला, १,२४,७७७ को अधघे-दंड,या जबती का दंड मिला और १5२८४ ' व्यक्तियों 
से जमानत मांगी गई। दंड के अतिरिक्त, बेंद की सजा भी, १४८ मामलों में 
दी गई । पिछले वंष के १,६६,६-२ की तुलना में, वर्षमें निणंय किये गए 
सुकदसों की संख्या १;४४,५३२८ थी । अवेतनिक सेजिघ्ट ठों ने १,०२,६६१ व्यक्तियों 
के मामले निणंय किये जब कि पिछले वे यही संख्या १,१६,६७४ थी । 


नौ 


मुक़दमों को 
संख्या 


सुकदर्मों की 
अवधि तथा 
उनका फल 


अपील तथा 
तथा 
रिवीजन 


सुक़दमों की 
संख्या 


दर 


ऐसे व्यक्तियों को की संख्या जो शान्ति-स्थापित रखने के लिए प्रतिबन्ध में 
रक्‍्खे गये बढ़ कर १०१४७ हो गई परन्तु खराब जीवन व्यतीत करने वालों की संख्या 
घट कर ३६६४ रह गई । मेंजिस्टटों के न्यायालयों में सोक्षियों की संस्या घट कर 
१,६४,४७१ रह गई और सेशन्ज से न्यायालयों में २९७१३ रह गई । मैजिस्ट टों 
के स्यायाज्षयों में ऐसे मुकदमों की संख्या जो ५ सप्ताह से अधिक अवधि तक विचारा 
धीन रहे १,३६६ से बढ़ी और कुल संख्या ७,१६७ हो गई । प्रोवेशन पर बोड़े 
गए अपराधियों की कुल संख्या ३५२४० से बढ़ कर ३,८८१ हो गईं तथा प्रोवेशन 
अफसरों की देख रेख में रकखे जाने वाले अपराधियों की संख्या १९४ से बढ़ कर 


३१० हो गई । 


ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सेशन्स न्यायालयों द्वारा स्र॒त्यु दंड दिया 
गया पर्ष में १६५ से घट कर ११७ रह गई । इनमें से ७५ की सज़ा हाई कोट 


» द्वारा पक्की करदी गई; ४५ अपील में मुक्त कर दिये गये ओर १० व्यक्तियों के 


सम्बन्ध में दंड में संशोधन किया गया। वे केआअंत में ३८ मुकदर्म विचारा- 
धीन थे | बर्ष में फांसी पाने वाले व्यक्तियों की संख्या १६४५ ई० की ४३ की 
तुलन। में २० थी और उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें आजन्म केद की सजा 
मिली, १६४७५ ई० की ३१२ की तुलना में गिर कर १६४६ ई० में १८६ रह गईं । 
बेंत की सजा पाने वाज्े व्यक्तियों, की संख्या २४७४ से घट कर १६८ रह गई । 
सेशन्स न्यायालयों ने ३५,६८५ रूपये की तुलना में २७,६३४ रुपये का*अथ्थे दंड 
दिया और मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों हारा लगाये गएअर्थ-दंडों की धन-राशि 
०४9,२१३१,७७६ रुपये थी । सेशन्स न्यायलयों द्वारा जो ज्षतिपूर्ति की धनराशि देने की 
आज्ञा हुई वह १,३२१ रुपये थी और मेजिस्टटों के न्यायालयों द्वारा यह धनराशि 
६५,००६ रुपये थी । ह 


हाई कोर्ट में अपील करने वालों की संख्या ३६०२ से बढ़ कर ३,६६२ हो 
गई और दूसरे न्यायालयों में अपील करने वालों की संख्या २६,०१० से २६ ७६२ 
हो गई | सरकार हरी की जाने वाली अपीलों की संख्या जिसमें पिछले वष 
की घिचाराधीन अपीलें भी सम्मिलित हैं, पिछले वष की ४२ की तुलना में ५६ थी । 
हाई कोट ने ४ अपीले मान ली, £ अस्वीकृत कर दी और ३ को आंशिक रूप में 
मान लिया । धष के अंत में ४४ सरकार द्वारा की गई अपीलें विचाराधीन रहीं । 


(ख) अवध 


बष : में उन अपराधों की संख्या जिनकी सूचना दी गई लगभग बही रही 
जो गत बंध थी अथोत्‌ ६८,०७० की मुलना में ६८,१०० भारतीय दंड विधान 
(इंडियन पिनल कोड) के अधीन अपराधों की संख्या १६४४ ई० की १८,६१६ की 


६३ 


तुलना में १६४६ ६० में बढ़कर २२,०४४ हो गई और दंड विधि संग्रह (कोड आफ़ 
क्रिमिनल प्रसीजर ) की अपराधों को रोकने की धाराओं के अधीन अपराधों की 
संख्या ४३०८ से (४५,१६४ हो गई । इसके विपरीत विशेष तथा स्थाई कानूनों के 
अथीन अपराधों में कमी हुई अथोत्‌ ४७,८७६ से गिर कर संख्या ७०,८६० रह 
गई । जिन व्यक्तियों पर वर्ष मे मुकदमा चल रहा था उनकी कुल संरूधा 
१:१०3२४७ थी। उनमें से ४७,५४२ को दंड मिल्रा और १९,४२४ के भुकद ने 
विचाराधीन रहे । इल॑ प्रकार दंडितों की प्रतिशत ४११ हुई। अब में 
कुल अपराधों की संख्या का लग भग ४२४ ग्रति शव भारतीय दंड विधान (इंडियन 
पिनल कोड) के अधीन हुआ । 


शान्ति रखने के लिए जिन व्यक्तियों स॑ जमानत मांगी गई उनकी संख्या. स॒ुकदमो के 
१६,९८६ थी। १७,३०४ व्यक्तियों फे विरुद्ध कायवाही की गई । इसमें ६ फल तथा दंड 
व्यक्ति जो मर गए, सश्मिलित नहीं हें । अच्छा आचरण रखने के लिए जिन * 
व्यक्तियों से जमानत मांगी गई थी उनकी संख्या १,४७४ थी । सभी न्यायालयों 
जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गए उनकी संख्या १,१३,२७४ थी ओर 
कुल मुकदमों की संख्या ४६,२४३ थी । मेजिप्ट टों के न्‍्यायालर्थों में विचाराधीन 
व्यक्तियों की संख्या १,१२,६१७थी । सेशन्स न्यायालयों में संख्या मुकदमों की 
औरत सुनवाई की अवधि ६५ दिनों से “घट कर ६२ रह गई तथा मेजिस्ट टों ., 
के न्यायालयों में यह अवधि १३ दिनों से बढ़ कर १६ दिन हो गई । अवेतनिक 
मेजिस्ट टों ने जो अकेले न्याय करते थे; १६,१६५ मुकदमें निशंय किए जिसमें 
२८,०१६ व्यक्ति शामिल थे तथा बच मेजिस्ट टों न १०,५७७ मुकदमें निर्णय किये 
जिसमें १७,२११ व्यक्ति शामिल थे | * 


सेशन्स न्यायालयों में पिछले वष ८४४ मुकदसों जिसमें २,६८२ व्यक्तियों 
के शामिल थे, की तुलना में ७८६ मुकदमें जिसमें २,४८३ व्यक्ति शामित्न थे विचारा- 
घीन थे। ब्ष में जितने मुकदमे निरशय हुये उनकी संख्या ६४० थी ओर उसमें २,१२६ 
व्यक्ति शामिल थे । 


वष में ८६ व्यक्तियों के मुकदमें जिन्हें मृत्यु दंड दिखा गया था पक्का करः 

के हेतु चीफ कोट के सामने पेश हुए और ३१ व्यक्तियों की सृत्यु दंड पक्की कर दे 

गई | मेजिस्टटों के न्यायालयों द्वारा ३२,६५२ व्यक्तियों को और सेशन्स 
न्यायालयों द्वारा ४१ व्यक्तियों की अथ दंड मिज्ञा । अथे दंड की कल धनराशि. 

३०३ रुपया था। आजन्म कंद की जजा पान वाले व्यक्तियों की संख्य 

१४८ से घट कर १२३ हो गई । २,६६० व्यक्तियों के विरुद्ध युक्त प्रांतीय फरटे 


पंचायत प्रणाल। 


लई बस्निथा 


कक 
रा 


सेटिलमेंट्स 


० 


आफेन्डस ऐक्ट के अधीन कारेबाई की गई। इनमें से ४७० ग्रोवेशन पर 
तथा २,३६० भत्सेना के बाद छोड़ दिये गए । 

मैजिस्ट टों के न्यायालयों में ६६,४७८ गवाह बुलाए गए थे जिसमें ४६,२६३ 
व्यक्तियों ते गवाही दी । सेशन्स के न्यायालयों के लिए यह आंकडें १०,६१८ 
( बुलाए गए गबाह ) और ८,७६४ ६ पेश हुए गवाह ) थे । 

 चीऊकोटे के सामने सरकारी अपीलों की संख्या £ थीं जिसमें १० व्यक्ति 
शामिल थे । कोटे ने२ अपीलें जिसमें २ व्यक्ति शामिल थे सान लीं और २ 
अपीले अध्वीकार कर दी जिसमें ७ व्यक्ति शामिल थे । यषे के अंत में १ अपील 
विचाराधीन रही । 

चीफ कोर्ट में अपील करने वालों की संख्या जिसमें सरकारी अपीलों में 
शामिल व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं ४७६ से घर का ८६ हो गई । सेशन्ध पंथा 


* मैजिस्टरटों के न्‍्यायालओं में अपील करने वालों की संड्या क्ष्मशः रेशरेश्न तथा 


२,११२ थी । 


१५ अपर शील जातियों का सुधार काय(रिव्टौक 7८३१०) 

पंचायत प्रणाली को जवेप्रिय बनाने के प्रथत्नों पर बिशेप ध्यान दिया गया 
और इस विभाग ने इस बे बहुत बड़ी-संख्या में नई पंचायतें प्रारंस कीं । इसका 
फल यह हुआ कि प्रान्त की तथाकथिव अपराधशील जातियों में अपराधों का 
किया जाना बहुत कम हो गया और ३जसे उनमें से छुछ जातियों में अपनी पंचा- 
यतें स्थापित करने की. रुचि पैदा हो गई । इस संबंध में पासी संगठन वादी दल 
ओर अद्देरिया अपराध प्रतिषेघ सोसाइटी के नाम विशेष उल्लेखनीय हैँ। बनारस 
डिवीजन के राजभरों के नैतिक चरित्र में मी काफी सुधार हुआ । पंचायतों के 
कार्य में विध्न पड़ा क्योंकि उन्हें गृह तथा घरेलू उद्योग धंथों को प्रारम्भ करने के 
लिए आर्थिक सहायता नहीं मिल सको । बछ्षियों की संख्या बही रही । कंलि- 
यानपुर तथा आयोनगर की वस्तियों के मुधरे हुए सदस्यों को ऋक्षश, तंकीपुर तथा 
एहार में बसाने का प्रयोग कोई अधिक सफल न सिद्ध हुआ । इसका मुख्य कारण 
यह था कि बसने वालों को जो भूमि दी गई थी उसमें सिंचाई तथा खेती करने की 
सुविधाओं का अभाव था । 

बसने बालों का सुधार कायय उतना ही कठिन रहा जितना कि बह पहिले 
था | सेंटिलमेंटों में अत्यधिक आदमियों के होने तथा स्थान की कमी होने के 
कारण सुधार काये में बहुत कम उन्नति हुईं । अब इस स्थिति में सुधार होने की 
आशा की जा रही है क्योंकि कलियान्पुर वस्दी के एक भाग को फिर से निमोण 
किया जा रहा है । अपराध शील जातियों के बच्चों के लाभाथे गोरखपुर में स्थित 


हर 

अपराध-शील जातियों की बस्ती (((77770 शा (9७४ 5०६६)९४०200 ने एक वोडिंग 
स्कूल खोला, स्कूल में बच्चे प्रथक प्रथड रक्खे गए और यह प्रयोग बहुत सफल 
हुआ । इस स्थान पर यह लिख देना उचित होगा कि इन गड़बड़ी के दिलों में 
भी अपराध-शील जातियाँ सामूहिक रूप से शान्ति रही और उन्होंने सरकार कों 
किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाया । 

इसके अतिरिक्त, अपराध-शील जातियों के सुधार कार्य के शीघ्रता से बढ़ाने 
के उद्दे श्य से, सरकार ने बष के अंत में एक अपराध-शील जाति समिति नियुक्ति की 
जो अपराध-शील जातियों के संपूर्ण प्रश्न पर बिचार करेगी और वांड्धित फल आप्त 
करने के उपायों के प्रस्ताव ग्रस्तुत करेगी । 


न्‍अननजननपन्‍य॒नरामाक,.८+नन-मम कार. पननननननण-«मयामा +पपा+-ल>+न्‍ममनन«« 


१६---दोवानी अदालत हे 


(क) आगरा हे 


वर्ष के अन्तगंत निम्नांकित दीवानी नन्‍्यायात्रयों के अधिकार क्षेत्रों में 
निम्नलिखित परिवततेन हुए :-- 


(१) देवरिया का सबडिवीजन एक प्रथक जिला ( रेवन्यू डिस्टिक्ट ) बना 
दिया गया लेकिन दीवानी शासन प्रबन्ध ( सिविल जुडीशियल एडमिनिस्ट शन ) 
के प्रयोजनों के लिए वह गोरखपुर की जजी के ही अधीन रकक्‍्खा गया है । 


(२) बस्ती में एक नई खलीलाबाद मुन्सिफ्री स्थापित की गईं जिसके अधिकार 
सीमा के अन्तगंत वे सभी क्षेत्र हैं जो पद्दिले बांसी, बस्ती और बांसगाँव मुन्सिफ़ी 
के अधिकार सीमा के अन्तगंत थे । 


वर्ष के अन्तगत प्रान्त में कुछ और भी न्यायालय स्थापित्‌ किये गये । 


प्रान्त में व्षे के अन्तगंत ऐग्रीकलचरिस्टस रिंलीफ़ ऐक्ट की धारा १९ और 
३३ के अधीन अधीनस्थ अदालतें ( सवार्डीनेट कोटसे ) में दायर किये गये 
मुकद्मों की संख्या में २ प्रतिशत की वृद्धि हुईं । ऐसे मुकदसों की संख्या ८१,३७४ 
हो गई और इनमें से २१,२६५ मुकद्दमें अचल सम्पत्ति के बारे में थे । इस प्रकार 
पिछले वर्ष की अपेज्ञा अचल सम्पत्तियों के मुकददमों की संख्या में १,७४७ की वृद्धि 
हुई । इसी प्रकार अधीनस्थ अदोलतों में दायर की गईं नालिशों की मालियत में 
भी पिछले वर्ष के मुकाबले में इस वर्ष २७,२६,४८,७६६ रू० की वृद्धि हुई । वष 
के अन्तगंत अधिक मालियत की नालिशों की संख्या में वृद्धि हुई है । 


शासन अबन्ध 


नालिशें 


दीव।लिय[पन 


१३ 


ऐसी मूल नालिशों की संख्या जो वर्ष के अन्तर्गत निपटा दी गई १,१०,६१६ 
से घट कर १,०५,६८३ हो गई और इस प्रकार उनकी संख्या में २,२३६ की 
घटती हुई । हस्तान्तरित को छोड़ कर अन्य तरह से निपटाइ गयी ( नालिशों ) 
की संख्या ८४,५०२ से घटकर ८३६६० हो गई । अदालतों के समक्ष 
निपटाने के लिये जो ( नालिशें ) थीं उनमें २,४१४ की वृद्धि हुई अथोत्‌ पिछले वर्ष 
ऐसी नालिशों की संख्या १५२,६४८ थी और इस वष वह १५५,३६२ हो गई ।' 
पूरी सुनवाई के बाद फेसला किये गये २६८४४ नालिशों की तुलना में इस वष 
२८१५७ नालिशों का फेसला किया गया और अन्य प्रकार से जिन नालिशों का 
फैसला हुआ उनकी संख्या ८०५२६ थी । खफ़ीफ़ा अदालतों (5 7०]] .(28५७९७ 
(८००००) द्वारा तय की गईं नालिशों की कुल संख्या में इस वर्ष १६०७ की घटती 
हुईं । वष के अन्त में चालू नालिशों की कुल संख्या में गत वर्ष की तुलना में 
४६५० बढ़ती हुईं और उनकी संख्या ४६६७६ हो गईं । ऐसी नालिशों की कुल 


“सेख्या, जो ३ महीने से अधिक अदालतों में विचाराधीन रहीं, में १२८५ की वृद्धि 


हुईं । किन्तु ऐसी नालिशों की संख्या में जो एक वर्ष से अधिक तक विचाराधीन रहीं 
इस वर्ष २०४३ की घटती हुईं । 


ऐसी अपीलों की कुल संख्या में, जिनमें माल की अपीलें सम्मिलित 

हैं, जो अधीनस्थ ,अदालतों में दायर हुई) वर्ष के अन्तगंत १,१६३ की वृद्धि 
हुई । उनकी संख्या गत वर्ष ११,६१६ थी जो इस वर्ष बढ़कर १२,८०६ हो 
गईं । ऐसी कुल्न ८८७६ शअपीलें अदालतों के समक्ष निणंय के ज्ञिए थीं और 
उनमें २०,१४४ अपीलों पर निणुय दिये गये जिसमें ८८७ हस्तांतरण द्वारा 
निपटाई गईं । अधीनस्थ अदालतों में जो रेगूलर दीवानी अपीलें थीं उनमें 
भी २,०८७ की वृद्धि हुई और उनकी संख्या २७,१६६ हो गईं । इनमें से ८,२८८ 
श्रपीलें हस्तांतरण द्वारा और ६,४७५ अन्य विधि से “निपटाई गईं । अधीनस्थ 
आदालतों में माल की अपीलों की संख्या में ४ की बढ़ती हुईं और उनकी संख्या ४,४७२ 
हो गई ओर ऐसी ६०६ अपीलें हस्तांतरण द्वारा और १,७७२ अन्य अ्रकार से निपटाई 
गई । विचाराधीन अपीलों की संख्या में २,०७७ की वृद्धि हुई और उनकी संख्या 
११,४६७ हो गई जिनमें से ६,४०६ रेगूलर और २,०६१ माल की अपीलें थीं । - 
ऐसी जो एक वर्ष से अधिक अवधि तक किचाराधीन रहीं अपीलों की संख्या में 
४२ की वृद्धि हुईं और उनकी संख्या, १,८५३ थी, दीवानी विधि संग्रह (कोड 

आफ़ सिविल प्रोसेजर) के आडंर ४१ के नियम ११ के अधीन अधीनस्थ अदालतों 
में सरसरी तोर से खारिजकी गई अपीलों कीसंझ़्या १६६ से बढ़ कर १७४ हो गई । 


अधीनस्थ अदालतों. में दीवालिया-सम्बन्धी मुक़दसों की संख्या ६५ से बढ़कर 
६०१ हो गई । ऐसे दीवालियों की संख्या में जो बरी कर दिये गये थे, ३१ की घटती 


३७ 
क्र 


हुई । रिसीवरों द्वारा वितरित कुल धनराशि में ६,४८५,२७२ की वृद्धि हुई और इस 
प्रकार कुल वितरित राशि ८५,५०,८८२ रू० हो गई और गतवष्ष की तुलना में उस 
बचत धनराशि में जो रिसीवरों के पास बच रही, ३६,००४ रु० की घटती हुई । 

अधीनस्थ अदालतों के समक्ष डिगरियों के इजरा के लिए पेश की गईं 
दरख्वास्तों की संख्या में इस वर्ष १३,१६४ की घटती हुई और उनकी कुल संख्या 
८७,३६३ थी । वर्ष के अन्तगंत दायर की गई दरख्वास्तों की संख्या में १०,३३५ 
रु० की धटती हुई और उनकी संख्या घटकर ६२,७२० हो गई । जो दरख्वास्तें 
व के अन्‍्तगेत निपटाई गई उनकी संख्या में ६,६२४ की घटती हुई । विचारा- 
थीन दरख्वास्तों की संख्या में ८१४ की कमी हुई किन्तु ऐसी दरख्वास्तों की संख्या, 
जो ३ सास से अधिक अवधि से विचाराधीन थीं, में ११४ की वृद्धि हुई । 


ऐपीकलचरिस्ट्स रिलीफ़ ऐक्ट के अधीन दायर किये जाने वाली नालिशों 
की संख्या में आलोच्य वर्ष में घटती हुईं | वर्ष के अन्तगंत उक्त ऐक्ट की धारा ३३, 
के अधीन ६८७ नालिशें दायर की गई जब कि गक्व्ध ऐसी नालिशों की संख्या 
६४६ थी। ८०८ नालिशों में निणेय दिया गया और वष के अन्त में ३४३ नाक़िशों 
विचाराधीन रद गयीं। अध्याय २,३,४७ और ६ के अधीन दी जाने वाली ऐसी 
दस्वोस्तों की संख्या जो पिछले वर्ष से चली आ रही थीं १०६६ थीं और ऐसी 
१५४६ दख्वोस्तें आलोच्यव् में प्राप्त हुईं [वर्ष के अन्त में ७४६ ऐसी दस्वोस्तें 
बाकी रद्द गई थीं जिनकी सुनवाई नहीं हो सकी । 


यूनाइटेड प्राविन्सेज डेटरिडिम्शन ऐक्ट १६४० ई० का सबसे अधिक फायदा 
कजदार किसानों ने उठाया और १४३ मुकरमों में 'यूजूरियस लोन्स ऐक्ट 
([5५7005 ? ,09775 ५०) के आदेश लागू किये गये । 
( ख ) अवध 


चीफ़कोट की अधीनस्थ अदालतों में तथा उनकी अधिकार सीमाओं 
में कोई परिवर्तेन नहीं हुआ | 


बषे के अन्तगंत दायर की गईं हर प्रकार की नालिशों की कुल संख्या २३; 


४२० से बढ़कर २४,१६० हो गई। सबसे ज्यादा वृद्धि अचल सम्पत्तियों की नालिशों « 


की संख्या में ( ५,७६६ से ६,३२१ ), विशेष सहायता देने ( स्पेसिफिक रिलीफ़ ) की 
नालिशों की संख्या में ( ५६८ से ६०५ ) विवाह सम्बधी नालिशों ( ३५१ से ४०८) 
और पूर्व क्रयाधिकार , प्रियमशन ) सम्बन्धी नालिशों की संख्या में ( ५२८ से ५४२ ) 
हुईं किन्तु 'रेहन की नालिशों की संख्या' ६८८ से घटकर ८३० धन और चल 
सम्पन्ति की नाकिशों की संख्या १३०६१ से -घट कर १३७३, धार्मिक ओर अन्य 


डिगरियों का 
इजरा 


बिशेष पेक्टों.. 


नालिशों 


अपीलें 


दप 


धर्मादायों से सम्बधिन्त नालिशों की संख्या १८ से घटकर २ और वसीयत सम्बन्धी 
( टेस्टामेन्टरी ) नालिशों की संख्या रेसे घटकर १ रह गईं। 


रिगुल्लर साइड (२८८००/ 5708) में नालिशों की संख्या १९,२४१ से बढ़कर 
इस वर्ष १३, ३८६ हो गई किन्तु खफ़रीफा अदालतों (57079]] (9५५७९ (-0घ7, 9706) 
में उनकी संख्या २१,१७६ में घटकर १०७७४ हो गईं।'नालिशों की कुज्ञ मालियत भी 
१,६६,४५०;३८३२ से घटकर १,६२:८१,३६२ रू० हो गई । रायबरेली, गोंडा, लखनऊ; 
बाराबंकी और हरदोई की जजियों (|००४८७॥॥७७) में नालिशों की मालियत में . 
काफ़ी घटती हुईं और फेजाबाद, सीतापुर ओर उल्नाव की जजियों में नालिशों की 
मालियत में वृद्धि हुईं । 


खफ़ीफ्ा अदालतों (5 708!] (०४०४० (००५) की नालिशों की 
संख्या ११५३१७ से घटकर १०,४०७ हो गईं। ऐसी मूल नालिशों (()74879) 5पा।8) 
की संख्या जिस पर वष के अन्तगंत निणंय दिया गया २४,३७६ थी जबकि गत वर्ष 
ऐसी नालिशों की संख्या केवल २४७;१६१९ थी । सभी श्रशियों की अदालतों द्वारा 
निपटाई नालिशों की संख्या १६,३२२ से बढ़कर इस वर्ष १६५३८ हो गईं । 


ऐसी नालिशों की संख्या जो अदालतों में विचारधीन ( ?०४०१७४ ) थीं, 
७:८० से बढ़कर ८,५ गई ओऔर उनकी संख्या सबसे अधिक फेजाबाद जजी 
में थी । एक वर्ष पुरानी नालिशों की संख्या में घटती हुईं और वह «८७ से 
घटकर ५६४ हो गई किन्तु ६ मास पुरानी नालिशों की संख्या १,४४४ से बढ़कर १,४६८ 
हो गईं । ऐसी नालिशों की संख्या जो १ वर्ण से अधिक अवधि तक विचाराधीन 
रहीं, सब से अधिक संख्या फैजाबाद ( १७८) की जजी में ओर सबसे कम उन्नाव 
(१६ ) की जजी में पाईं गईं । 


बर्ष के अन्तगत रिगुलर दीवानी अपीलों की संख्या २,र२े७८ से बढ़कर 
२,७१७ हो गई और इस प्रकार की कुल अपीलों की संख्या जिन्हें निपटाना 
था । ५,०२४ से बढ़ कर ५,६६२ हो गई । वर्ष के अन्तर्गत ४८०१ अपीलों का तसफ़िया 
किया गया जब कि पिछले वर्ष केवल ३,६६६ अपीलों का तसफिया हुआ था। 
इनमें २,१७३ अपीलें हस्तान्तरित की गई' । ऐसी रेगूलर अपीलों की संख्या जो एक 
वर्ष से अधिक विचाराधीन रहीं ४८ से घट कर इस व्ष ४२ हो गई । 


दीवानी विधिसंग्रह ( कोड आफ़ सिविल प्रोसेड्यूर ) के आडेर ४१ के 
नियम ११ ( १) के अधीन ४७ रेगुलर अपीलें खारिज की गईं जब कि पिछले वर्ष 
ऐसी. खारिज्ञ की गई अपीलों की संख्या १९४ थी । रायबरेली की जजी में ऐसी 
सब से अधिक अपीलें ( २३ ) ख़ारिज्ञ की गई' । 


३६ 


ऐसी अपीलों की संख्या, जो दिवानी विधिसंग्रह ( कोड आफ़ सिविल 
प्रोसेडयूर ) के आडेर ४१ के नियम ११ (३२), १७ और १८ के अधीन आवश्यक 
नियमों का पालन न करने ( !)25०)६ ) के कारण खारिज्ञ कर दी गई” या किसी 
अन्य कारण से नहीं चलाई गई”, ११४ थी । ऐसी अपीलों की सब से अधिक 
संख्या फेजाबाद में ( ३१८) और सब से कम हरदोई में (४ )थीं । 


पिछले वर्ष की तुलना में जबकि दीवालिया घोषित करने के लिये ७७ 
दख्वॉस्तें प्राप्त हुई! थीं, इस वर्ष ७१ दसख्वास्तें प्राप्त हुई इनमें ५४५ दख्वॉस्‍्ते 
“(६ डिस्ट्रिक्ट जजों द्वारा और ४१ अन्य जजों द्वारा-निपटा दी गई” । पिछले 
वर्ष की तुलना में जबकि ६१ दीवालिए मुक्त किये गये थे इस वर्ष केवल 
४७ दीबानिये बरी किये गये । दीवालियों की सम्पत्तियों से कुल २५,२१४ रू० 
वसूल हुयेऔर कुल १६,४०२ रु० लोगों को बाँठा गया। वष के अन्त में 
रिसीवरों के पास ३०,०४७ रू० की धनराशि बाकी रह गई । न्‍ 


लखनऊ की खफ़ीक़ा अदालतों (स्माल काजेज कोर्टों ) में और अन्य ऐसी 
अदालतों में जिन्हें खफ़ीका अदालतां के अधिकार प्राप्त हैँ १०,७७४ नालिशें 
(5070) दायर हुई" और ऐसी कुल नालिशों की संख्या १३,०४७ ही गई । इनमें 
से (१,३१६ नालिशें निपटा दी गई' । व के अन्त में १७०१ नाल़िशें बाकी रह 
गयीं । ऐसी नालिशों की संख्या जो एक'* वर्ष से अधिक बिचाराधीन थीं ३० 
थी । गत बष ऐसी नालिशों की संख्या ६६ थी । 


अदालतों के समक्ष २०,२६२ डिगरियों की इजरा की दख्वोस्तें थीं जिनमें 
से २६,११० निपटा दी गई्' और वषे के अन्त में ७,२५२ ऐसी दरख्बास्तें निपटाने 
के लिये बाकी रह गई थीं। इन ७,२४२ द्रख्वास्तों में १,२७३ दरज्वास्तें ३ महीने 
से अधिक पुरानी थीं । 


ऐग्रीकलचरिस्टस रिलीफ ऐक्ट की धारा ३३ के अधीन दायर की गई 
नालिशों की संख्या ६५ से घटकर ४६ हो गई और इस प्रकार दायर की गई 
नालिशों की कुल मालियत में भी घटती हुई और वह १,३२,२८४ रू० से घटकर 
६७,५६३ रू० रह गई । अदालतों के सामने केवल ४5 नालिशें सुनवाई के 
लिए थीं । इनमें से ६६ में फेसला दे दिया गया और वे के अन्त में केवल 
२७ नालिशें बाकी रह गई थीं । इन्कम्ब्ड इस्टेटस ऐक्ट संम्बन्धी नालिशों 
की कुल संख्या $८ थी जिनमें २२ ऐसी नालिशें भी थीं जो ब्ष के अन्तगत फिर 
से चलाये या कायम किये गये थे। इनमें से ३४ नालिशों में फेसला दे दिया 
गया और १४ बाकी रह गयीं थों,। ४६ नालिशों के सम्बन्ध में यूजूरियस 


दोवालियापन 


खफ़ीफा 
अदालतें 
(स्माल काजेज 
कोट्स) 


ऋण सम्बधी 
कानून 


संविधान 


कै 
कक 


लोन्स ऐक्ट के आदेशों का प्रयोग किया गया । यूनाइटेड प्राविन्‍्सेज डेट 
रिडम्पशन ऐक्ट ( युक्त प्रान्तीय ऋण मोचन ऐक्ट ) के अधीन कुल ६४६ दरणख्वास्तें 


आई जिनमें से ४६० पर निर्णय दे दिया गया और ८५ बाक़ी रह गई । 


रजिस्ट शन 


रजिस्टे शन विभाग का मुख्य काये उन लेखपत्रों ( दस्तावेजों ) की; जिन्हें, जनता 
इण्डियन रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ( १४०८ ई० के ऐक्ट नं० :६) के अधीन रजिस्टी 
के विभिन्न कायोलयों में पेश करें और रजिस्ट्री हुये दस्तावेजों की प्रमाणित 
प्रतियां प्रदान करना हैं । १६४६ ई० में १८६,१६३ दस्तावेजों की रजिस्टी की 
गई और इस प्रकार १६४५ ई० की तुल्नना में रजिस्ट्री किये गये दस्ताबेजों की 
संख्या में इस वर्ष ३१ पतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि अधिकांशतः “भूमि 
की बिक्री या विनिमय” शीषक के अधीन हुईं । अन्य प्रकार के दस्तावेजों के 
अधीन कोई लेखनीय वृद्धि या न्यूनता नहीं हुई । रजिस्ट्री की फीस से प्राप्त आय में 
१३६,०४२ की अर्थात्‌ १२७ प्रतिशत की वृद्धि हुईं। यह वृद्धि १६७६ ई० 
में रजिस्टी किये गये दस्तावेजों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुई । 
विविध स्रोतों से होने वाली आय में ८*१ ग्रतिशत की कमी हुई । यह कमी 
मुख्यतः दीवानी अदालतों में कार्यवाहियों के सम्पादन में कीं होने के कारण 
हुईं । विभाग की कुल आय में ६६ प्रतिशत की वृद्धि हुई अर्थात्‌ कुल आय 
१६४४ ई० में १४,६०,४५१ रु० थी और वह बढ़कर १६४६ ३० में १५,६२,६०१ 
रू० हो गई । 
विभाग के व्यय में १६४५ ईं० की अपेक्षा १६४४६ ई० में ७ प्रतिशत की वृद्धि 
हुई ओर उयय १६४४ ई० के १७,६०,४५१ रू० से बढ़कर १६४६ ई० में १५,६२,६० १ 
रु० हो गया । यह वृद्धि मंहगाई के भत्ते तथा युद्ध भत्त के कारण हुई । 
जनता की ' सुविधा के लिये बस्ती के रेवन्यू जिले को, जो कि श्रभी तक 


गोरखपुर के रजिस्टार के अधीन था, जहाँ तक राजिस्ट शन काये का सम्बन्ध है 
रजिस्ट 
१ जनवरी १६४७ ई० से एक प्रथक रजिस्ट्‌ शन जिला बना दिया गया । 


?८--ज़िला बोड 


फरूखाबाद, बांदा, मुरादाबाद और हमीरपुर के जिलाबोर्डों का अधिकार 
शासन के अधिकार में बना रहा और अन्य बोर्डों के सम्बन्ध में कोई परिवतेन 
नहीं हुआ | चूकि बोर्डों के निमोण और निवोचन लम्बन्धी नियमों में कुछ 
परिवर्तन करन का प्रश्न शासन के विचाराधीन था इस लिये डिस्ट्िक्ट बोर्डों का 
साधारण निवोचन, जो कुमायू' डिबीजन में क्मक्टूबर १६४२ ई० में ओर मेदानी 


शक 


जहर 


त्ेत्रों में दिसम्बर १६०५ ई० में होने चाहिये थें, एक वर्ष के लिये और स्थगित 
कर दिये गये । सहारनपुर और इलाहाबाद के जिल्ला बोर्डों के सभापतियों के 
विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पास किये गये थे और इस लिये उन्हें उनके पदों से 
प्रथक कर दिया गया । 


बहुत से सदस्य वे के अन्तगंत एक भी बैठक में उपस्थित नहीं हुये । 
इस प्रकार 5८३ बैठकों में से ४७६ बैठकें निरथंक सिद्ध हुई और «६ बेंठक विभिन्न 
कारणों से स्थगित कर दी गईं । ३१ बोडर्डों में जदस्यों की औसत उपस्थित ४० प्रति- 
शत से भी कम रही । 


आय ओर व्यय के प्रान्तीय विवरण नीचे दिये जाते हैं:-- 
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वोर्डों की आय के मुख्य स्रोत शालकीय अनुदान (५ -'६ प्रतिशत ) और 
स्थानीय कार ( २६० प्रतिशत ) हैं | शा तकीय अनुदान (गआंट ) में वृद्धि का मुख्य 
कारण यह है कि शाजनको वे के अन्तगंत लड़कों की प्रसम्भत के लिएऔर महंगाई 
के भत्ते के लिये बोर्डो को अधिक आ्िक सहायता देनी पड़ी । स्थानीय-कर 





काजी हृ।/उस 


शिक्षा 


चिकित्सा 


यातायात 


रहे 


([ ०८०! 7०८७) शीषक के अधीन वृद्धि का कारण यह है कि कुछ ज़िलों ने करों 
फीदरों में वृद्धि कर दी थी । पिछले वर्ष की तुलना में इस बष जनसंख्या के प्रति 
व्यक्ति की आय में एक आने की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति की आय १० आना 
हो गई | वर्ष के अंत में लगभग ६८ लाख रू० का प्रान्तीय अन्तिम अवशेष रहा 
ओर बोर्डों ने लगभग २३ लाख रू० की पूँजी कार्यों में लगा रक्खी हे । बुलन्द्शहर 
बाराबंकी, विजनोर, पीलीभीत, गाज़ीपुर, गोरखपुर ओर गोंडा के ज़िला बोर्डों में 
से प्रत्येक ने एक एक लाख रुपये काम में लगा रक्खा है जबकि हमीरपुर और 
इटावा के जिला बोर्डों के पास इस प्रकार का कोई विनियोजन कोष नहीं है । 


हेसियत और जायदाद टेक्स 


२८ ज़िला बोर्डों ने यह टैक्स लगाया है और २,५६,२६६ रू० के खर्च पर 
इस टैक्स के रूप में ११,६४३४८२३ रुू० एकत्र होता है। यह टेक्स प्रति व्यक्ति 
२५६७ आने पड़ता है । आमतौर पर शिकायत रही है कि रेलवे और सरकारी 
कर्मचारी इस टेक्स से बचने का प्रयत्न करते रहे हैं । 


पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कॉजीहौसों से होने वाली आय में 
२६,१४८ रू० की कमी हुई जबकि व्यय ४,८६५१८० रु० से बढ़कर ५,६०,१४४ रू० 
हो गया । आय में यह कमी आर्थिकमन्दी और लावारिस पशुओं की संख्या 
में कमी के कारण हुई है और व्यय में वृद्धि कायकारिणी कमचारियों की 
लापरवाही और काँजी होसों को पट्टे पर उठाने की प्रणाली को खत्म कर देने के 
कारण और कांजीहोस रक्षकों की नियुक्ति के कारण हुई है । मुज़फ़्फकर्नगर ओर 
परतापगढ़ जिलों में कांजीहौसों से आय की अपेज्ञा हानि हुई है । 


व्यय के शीषेकों में से सब से अधिक व्यय शिक्षा पर हुआ अथोंत्‌ कुल व्यय 
का ५४ प्रतिशत । इस वषे छात्रों, की संख्या बढ़कर १,१६,६८७ से १२,३६,६८४ 
हो गई । शारीरिक व्यायाम का आन्दोलन जारी रहा और पाश्चात्य औः. देशी 
दोनों प्रणालियों की कसरतें, खेलों ओर स्काउटिग को प्रोत्साहन दिया गया । 


पाश्चात्य तथा देशी चिकित्सा पद्धतियों पर व्यय २६"४ लाख रू० से घट 

कर २३८ लाख रु० हो गया | बोड्डों द्वारा नियत किये गये वेतन पर नियुक्ति 

के लिये उपयुक्त योग्यता प्राप्त व्यक्ति प्राप्त न होने ओर सदर तथा अन्य स्थानीय 
चिकित्सालयों के प्रान्तीयकरण के कारण व्यय में यह्‌ कमी हुई । 


कच्ची और पकी सड़कों का व्यय ४०७ लाख रुपये से बढ़कर ४३४ लाख ' 
रुपये हो गया और ३"३३ लाख रूपया की लागत पर नई सड़कें बनाई गई । युद्धोत्तर 
कालीन योजना के सम्बंध में लोक-निमोण विभाग ने स्थानीय सड़कों का काफ़ी भाग 


हि 


बनाने का काये अपने हाथ में लिया है । इनमें से कुछ सड़कों की देखभाल को 

कार्य प्रान्तीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया हे और बाकी सड़कों की भी 

अपने हाथ में ले लेने के प्रश्न पर प्रान्तीय शासन विचार कर रहा है । 

बोर्डों के कमंचारियों और विशेषकर स्कूलों के अध्यापकों में असंतोष रहा |. सामान्य 

इन लोगों ने अपने वेतन और महंगाई के भत्ते में वृद्धि की मांग की हे । शासन 

द्वारा जिला बोर्डों की सड़कों के कुद्ध भाग को अपनी देखरेख में ले लेने के कारण 

आर्थिक दृष्टि से बोर्डों का भार बहुत कुड् हल्का हो गया हे । ग्रामीण क्षेत्रों में 

स्वाध्य्य रक्षा तथा लक्ाई सम्बंधों उन्नति तथा चिकित्सा सम्बंधी सुर्थिधायें पहुचाने 

के सम्बंध में अभी बहुत कुछ करना बाक़ी हे । 


१६ गाँव पंचायतें 
( ३० सितम्बर, १६७६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ) 
व के तप अंत में लखनऊ डिवीज़न को छोड़रर सारे प्रान्त में गाँव पंचायतों | पंचायतों की 
की कुल संख्य /। इस प्रकार पिडले वर्ष की तुलना में इस ब्ष लखनऊ | संख्या 
डिबरीज़न को छोड़कर प्रांत में पंचायतों को संख्या में ६० की वृद्धि हुईं । यह वृद्धि 
गोरखपुर ओर आगरा के डित्रोज़तों को छोड़कर; जितमें पंचायतों को संल्या में 
क्रमशः २ और ६१ की कप्ती हुई, सभो ज़िलों में हुई । 


वर्ष के अन्तर्गत कुल ३३,६६६ दीवानी और फ़ौजदारी मुकदमें दाथर किये. दीवानीऔर 
गये और इस प्रकार पिड्ञल्ले वर्ष की तुलना में ऐसे मुकरमों की संल्या में २,१४१ कई 
की कप्ती हुई । मेरठ और भ्ांती कमिश्नरियों को छोड़ कर, जिनमें दीवानी 238 
मुररमों को संह्या में क्रश. ६७ और ३४५ की वृद्धि हुईं, सभी कमिश्नरियों में 
दीवानों मुकरमों को संख्या में कमी हुई । सुकदरमों को संहूया के घटने का मुख्य 
कारण कृषि-उउज्ञों और खाद्यपदार्थों की महंगाई ओर ऊ यो मज़दूरी है कारण 
किसानों की सुधरी हुईं आर्थिक स्थिति है । 


गाँव पंचायतों ने काफ़ी रुपया लोकहित कार्यों में जेसे कुओं, पुलियों, सड़कों, लोक हित कार्य 

नालियों आदि की मरम्मत और शौचालयों तथा स्नानगृहों के निमोण पर खच्चे 

किया है । ग्राम सुवार योजता के अंतर्गत निर्मित गाँव पंचायतों ने भी गांवों 

में कुए ओर कूड्राऊरकर की सक्ताईं आदि के सम्बंध में सराहनीय काय फिया हे 

गोरखपुर जिले में निर्माण सम्बंधी सामान की तथा मज़दूरी की महंगाई के कारण 

इस दिशा में अधिक काये नहीं हुआ । बहराइच ज़िले की गांव पंचायतों को 

जनता में मुफ्त बांदने के लिये सिनकोना और क्विनीन की टिकियां दी गई । 

इलाहाबाद ज़िले के कुछ गाँवों में गाँव सहायता ( ४98० ०0 ) योजना चाल 

रही। 
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फाइनेन्स 
(राजस्व) 


आगरा 
कमिश्नरी 


७६ 


माल विभाग के अधिकारी बराबर इन पंचायतों का निरीक्षण करते रहे 
जिसके फलज्नस्वरूप असफल और अयोग्य पंचायतों की छुटनी की जा सैकी और 
अच्छी पंचायतों को प्रोत्साहन दिया गया । युक्त प्रान्तीय गाँव पंचायत ऐक्ट 
१६२० ई० की धारा २४ के अधीन प्राय: प्रत्येक कमिश्नरी में कुछ चुनी हुई अच्छी 
पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान किये गये हैं। इस वे पंचायतों का 
काम संतोषप्रद रहा । 

ग्राम्य जीवन और ग्राम्य ,समाज के पुनस्संगठन का काये शासन ने हाथ में 
लिया है । अब युक्त प्रान्तीय पंचायत राज ऐक्ट युक्त प्रान्तीय गाँव पंचायत ऐक्ट, 
१६२० ई० ( १६२० ई०का ऐक्ट नं० ६ ) का स्थान ग्रहण कर लेगा । 


२० स्थुनिस्पल बोड 
म्युनिस्पेलिटियों की संख्या इस वर्ष भी ८६ ही रही । नजीबाबाद, 


मुरादाबाद, हरदह्वार यूनियन, बृदाबन; गाजीपुर, मिजोपुर और वल्िया की म्युनि- 


स्पेलिटियाँ, जिनका प्रवन्ध शासन ने अपने हाथ में ले लिया था; फिर से बनाई 
गई । इसके अतिरिक्त गत वष की तुलना में इस वर्ष स्थिति में कोई परिवतेन 
नहीं हुआ । इस वध नेनीताल म्युनिश्पेल्ठति के साधारण चुनाव होने चाहियें 
थे किन्तु चूँकि संयुक्त निवाचन की व्यवस्था आदि करने के उद्द  श्य से युनाव 
सम्बन्धी नियमों में कुछ संशोधन करने का प्रश्त शासन के विचाराधीन था इसलिये 
साधारण चुनाव को सितम्बर १६४७ ई० तक के लिये स्थगित कर दिया गया । 


मेरठ कमिश्नरी की म्युनिध्पेलिटियों को छोड़कर प्रान्त की समस्त म्युनिस्पेलिटियों 
की कुल आय॑ प्रारम्भिक अवशेषों ओर असाधारण म॒दों को छोड़कर २६१६ लाख 
रुपये हुई ओर कुल व्यय २७५१ लाख रुपया हुआ । सदा की भाँति इस वष 
भी साधारणतया चुंगी से ही सब से अधिक आय हुई और सब से अधिक व्यय 
( ५४'६६ लाख रुपया ) स्वास्थ्य और स्वच्छुता सम्बन्धी कामों (कंजवबंन्सी ) 
पर हुआ । 


आगरा स्युनिध्पल बोड का प्रबन्ध इस वर्ष सी सरकार के हाथों में ही रहा 
किन्तु वृन्दाबन की म्युस्निपेलिटी को शालन ने अपने प्रबन्ध से मुक्त कर दिया और 
१ अक्तूबर १६४४ ई० से पुराने बोड को ही म्युनिस्पेलिटी का प्रबन्ध सॉंप दिया 
गया) चुनाव बाद में हुये और सारे का सारा बोडे ज्यों-का-त्यों निर्विरोध चुन 
लिया गया और मतगणना की आवश्यकता ही नहीं पड़ी । कमिश्नरी की कुल 
आय ४६,२६, ४५४ रु० से बढ़कर इस वर्ष ५२,२७,०८८ रु० हो गई और करों और 
महसूलों (72/25) से ग्राप्त आय भी ३०,६०,४८६ रु० से बढ़कर श२;८२,१४२ ० 


'ुऊ 


हो गई । यह वृद्धि मुख्यतः चुंगी, टोल, और यात्री कर से हुई । कमिश्नरी में 
अतरोल सोरों और बृन्दावन की स्थुनिस्पेलिटियों की वसूलिटियाँ बसे अच्छी रहीं। 
सिकन्द्राराऊ और मैनपुरी कीं म्युनिस्पैलिटियों की वसूलियों का प्रतिशत सबसे कम 
रहा । आगगरे में &७'८ फ़ीसदी हाउस टेक्‍्स और वाटर टेक्स वसूल किया 
गया । पिछले वर्ष के ३६,११,५१६ रू० के व्यय की तुलना में इस वर्ष कुल व्यय 
४८,६८,८१४ रू० हुआ । सोरों म्युनिर्पल बोडे की आय ७६,४५४ रु० से घटकर 
७०,ध्८प७ रू० ओर व्यय ७४,८६४ रू० से घटकर ७०,७२१ रू० हो गया । 
कमिश्नरी के समस्त बोर्डो का अन्तिम अवशेष (८0972 >2:0797 ८८) १३:श८,८३८ 
रु० से बढ़कर १४,२२,६६७ रू० हो गया। मथुरा और फिरोजाबाद म्युनिश्पल 
बोर्डों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी रही । मथुरा और अलीगढ़ के म्युनिश्पत् 
बोर्डों को कजंदार बोर्डों की सूची से निकाल दिया गया और उन्हें अपने-अपने आय 
व्ययक (बजट ) को कमिश्नर के पास स्वीकृति के लिये भजन की शत से झुक्ककर 
दिया गया । जनता का स्वास्थ्य साधारणदया संतोषजनक रहा । फिरोजाबाद 
में सामान्य सफ़ाई और स्वच्छता में कुछ खराबी आने के कारण मई २६४४५ ई० 
में संक्रामक रूप से हैजा फेला । फिरोजाबाद, सथुरा, जलेसर ओर एटा के 
बोर्डा में दलबन्दी के लक्षण दिखलाई शिये। 


नजीबाबाद और मुरादाबाद के बोर्डों के शासकीय प्रबन्ध में रहने की श्ल 

अवधि दिसम्बर १६४४ ई० में समाप्त हो गई थी और नये चुनाव भी हो गये थे 35 
किन्तु सभापति के वुनाव में बिलम्ब होने के कारण नजीबाबाद की म्युनिस्पैलिटी 
के शासकीय प्रबन्ध में रहने की अवधि पहले १५ माचे १६४६ इ० तक ओर बाद 
में १८६ मई १६४६ ईं० तक बढ़ा दी गई थी। इसी प्रकार मुरादाबाद की 
स्थुनिस्पेलिटी के शासकीय प्रवन्ध में रहने की अवधि १० फरवरी १६४३ इं० तक 
बढ़ा दी गईं । कसिश्नरी में बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति ६३८ प्रतिशत ( 5हसवां ) 
से ८५४७ प्रतिशत (मुरादाबाद ) के बीच रही । कमिश्नरी के अन्तगत सभी 
बोर्डों की आय में बृद्धि हुई और वह रे८प,४३;७३१२ रू० से बढ़कर इस वर्ष 
४५४:६१,६१९२ रू० हो गई । पिछले वर्ष की वसूलियों की तुलना में जो ६१०६ 
प्रतिशत थी इस वर्ष ४२२० प्रतिशत वसूलियां हुईं । बरेली, बिजनीर, धामपुर: 
मुरादाबाद, चाँदपुर, शाहजहाँपुर ओर पीलीभीत म्युनिस्पेजिटियों में माँग की ६० 

* ग्रतिशत से अधिक वसूलियाँ हुईं । नजीबाबाद; बदायूं; असरोहा ओर सम्भल 
की म्युनिस्पैल्टियों में शत प्रतिशत वसूलियाँ हुईं । कुज्ञ आय के समान व्यय 
में भी बृद्धि हुई और व्यय ३४,३०,७२३ रू० से बढ़कर ४१;६८,७०६ रू० हो गया । 
इसी प्रकार लगाई गईं पूंजी भी ४,३४,०७६ रू० से बढ़कर ४,४२,३१० रू० 
हो गईं । 


इलाहाबाद 
कमिश्सरी 


कुमायू' 
कमिश्नर 


| 


झाँसी कमिश्नरी 


जप 


पिछुले वर्ष की तुलना में जबकि समस्त बोर्डों की केबल २०८ बैठकें हुईं थी 
इस वर्ष २२४ बेठकें हुईं । इस वबषे इटाबा और इलाहाबाद की म्युनिस्पल बोडो 
की क्रमशः १६ और ८ बेठऊें अधिक हुई । गत वर्ष को भाँति कानपुर म्युनिस्पत् 
बोर्ड की इस वर्ष भी केवल २४ बैठकें हुईं । इनमें से २३ पिछले की तरह 
निरथक सिद्ध हुई और समय के अभाव के कारण स्थगित की गई । बेठकों की 
संख्या १श्से २० हो गईं। उपस्थिति ४७३ प्रतिशत (कतौज ) से ७२"२६ 
प्रतिशत ( फतेहपुर ) के बीच रही । आरम्सिक अवशेष (०9००778 999०९) 
को छोड़कर कमिश्नरी की कुल आय ७६,५८,७७३ रू० से बढ़कर इस वष्षे 
८१;८१,३८१ रू० हो गई । केवल कानपुर में हो प्राप्तियों में ३,७७,४७६१ रू० की 
बृद्धि हुईं । वसूलियाँ संतोषप्रद रहीं । इटावा में सबसे अधिक अथोत्‌ ६४८ 
प्रतिशत और कानपुर में ६७६ प्रतिशत वसूलियाँ हुई और सबसे कम 
वसूलियाँ कन्नौज में हुईं अर्थात्‌ ६३"६८ प्रतिशत । इलाहाबाद को वसूलियाँ 
(८६७ प्रतिशत ) इस वर्ण भी असंतोषप्रद रहीं । कुल व्यय भी ७४,१२,३५४ रू० 
से बढ़कर ७३५६१५२४२ रु० हो गया । सभी बोर्डो के व्ययों में बृद्धि हुईं (सवाय 
कानपुर बोर्ड के जिसका व्यय ४१,४०,८६६ रू० से घटकर ३८,३६२,४६७ रुू० हो 
गया । व्यय का अधिकांश भाग अर्थात्‌ ६०८२ प्रतिशत ( गत वर्ष ६३"२६ 
प्रतिशत लोक स्वास्थ्य आदि पर ओर १७४४५ अतिशतव लोक-शिक्षा ( पब्लिक 
इन्ट्रक्शन) पर ख्चे हुआ | कानपुर में जनता का स्वास्थ्य साधारणतया 
असंतोषग्रद रहा और एक वर्ण से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या में अधिक 
बुद्धि हुईं । इलाहाबद में यद्यपि टाइफाइड काफी जोरों से फ़रेला, इस वर्ण वह 
प्लेग और हेजा के ग्रकोप से बचा रहा । 


कुल बैठकों की संख्या ८२ से घटकर इस वर्ष ७३ हो गई और उपस्थिति 
६७ प्रतिशत रही जब कि पिछले वर्ष ७० प्रतिशत थी। पिछले बष की 
तुलना में १०,२२:८३१ रू० से बढ़ कर इस वर्ष ११,७७,६६०र० हो गई और कुल 
व्यय ६,२४,७७४ रु० से बढ़कर १०,१३,२०६ रू० हो गया । हेलेट जलाशय 
( हेल्ेट रिजव्बायर ) के तैयार हो जाने से अस्मोड़े में पानी का संकट कुछ हृद्‌ 
तक दूर हो गया है । 


इस वर्ष बोर्डों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और बोर्डों की १८६ बैठकें हुई 
जब कि पिछले वर्ष केवल ५८ ही बेठकें हुई थीं। ऐसी बेठकों की संख्या जो 
कोरम पूरा न होने के कारण निरथेक सिद्ध हुई इस वर्ष बढ़कर ३२ हो गई जब 
कि गत वर्ष उनकी संख्या केवल १७ ही थी । मऊ,काल्‍्पी और कोंच को छोड़कर 
सभी बोर्डों की बैठकों में उपस्थिति की प्रतिशत में वृद्धि हुई । वर्ष की कुल आय 
८,४७,४७० रू० से बढ़कर३०,३२,०३७ रू० दो गईं । किन्तु वसूलियाँ केवल 


३ 


६५६६ प्रतिशत हुई जबकि गत वर्ष ८७४६ प्रतिशत हुई थीं । ग्यनिस्पेलिटियों को 
देय धनराशियों में, जिनका वसूल होना बाकी हैं, भी वृद्धि हुईं और बह २८,०८०र२ू० 
से ४२,८७३ रू० हो गई । कुल व्यय भी ८;६१,८८७ रू० से बढ़ कर ६,७४,५४८ 
रु० हो गया । सबसे अधिक व्यय जनस्वास्थ्य ( पर्बिलक हेल्‍थ ) आदि पर हुआ 


३० सितम्बर १६४४ इं० तक सिजोंपुर और बलिया के भ्युनिस्पल बोर्डों का 
शासन प्रबन्ध शासन के हाथ में रहा और गाजीपुर का बो्ड ८ दिसम्बर १६४५ इं० 
तक प्रबन्ध के अधीन रहा । इन बोर्डों के नेये चुनाव दिसम्बर १६४५ इं० में 

डे ओर तत्पश्चात्‌ नये निर्वाचित सदस्यों के बोड बनाये गये । कुल मिलाकर 

डॉ की ८७ बेठकें हुई जब कि पिछले वर्ष केवल ६४ बेठकें हुई थी । गत वे की 
३२५४६,७५५८ रु० कुल आयकी तुलना में इस वर्ष कुल आय ४१,१६,२१६ रू० हुई 
ओर बनारस मिजोपुर और जौनपुर की ग्युनिस्पैलिटियों की वसूलियाँ इस वष क्रमश 
*६८८१,८६"३ और ४५१६ अतिशत हुईं जब कि गत वणष इन म्थुनिस्पल बोर्डों की- 
वसूलियाँ क्रमशः $३३,८५३"३ और ४१०३ ग्रतिशत थीं। ४७,३७,१८४ रु० की 
मालियत फे विभिन्न स्युनिस्पल कर वसूल होने बाकी रह गये हैं । इस धनराशि 
में ३,४४,८७७ रु० केवल बनारस में ही वसूल होना बाकी है । कमिश्नरी में इस 
वर्ष कुल व्यय ३४,१६,३६५ रु० हुआ जब कि गत वर्ष २५,४२,०१६ रु० हुआ 
था । सबसे अधिक व्यय जन स्वास्थ्य (पब्लिक हेल्‍थ ) आदि पर हुआ अर्थात्‌ 
१,८६०,०८४५ रू० ( गत वर्ष १३,६२,३०२ रू० ) लोक शिक्षा ( पब्लिक इंसटकशन ) 
पर पिछले वर्ष के २६२,१७६ रू० की तुलना में इस वर्ष ६,११,०२७ रू० खच 
हुआ और व्यय के शीषक में यह सब से बड़ी दूसरी मद कमिश्नरी के 
पाचों म्युनिस्पल बोर्डों में से केवल जोनपुर और बनारस के बोडे ही साल भर 
काम करते रहे और उनका काय संतोषजनक रहा । 


बोर्डों के संविधान में वर्ष के अन्तर्गत कोई परिवतेन नहीं हुआ इस वर्ष 
बोर्डों की कुल ३३ बेठकें हुईं जब कि गत वष ३६ बंठके हुई थीं। सदस्यों की 
उपस्थिति में भी कमी हुईं । गत वष की ५;१२,०८२ रू० की आय और ४;४१,७६२ 
रु० के व्यय की तुलना में इस वर्ष ७४०,५६,६४० की आय और ४,२६,४६४ रू० 
का व्यय हुआ । दोनों म्युनिस्पेलिटियों में जनता का स्वास्थ्य संतोषप्रद रहा और 
हेजा का प्रकोप जहाँ कहीं भी हुआ तुरन्त सफलता पूरक दवा दिया गया । दोनों 
बोर्डो का काय संतोष जनक रहा । 

इस वष पिछले वर्ष की १८७ बेठकों की तुलना में १६२ बेठके हुईं । इन 
में से ३० निरथंक हुई और १४ बेठकें स्थगित की गईं । सीतापुर बोर्ड की सबसे 
अधिक बेठकें हुईं । समस्त मेम्बरों की उपस्थिति का औसत प्रतिशत ७१४ रहा । 


बनारस 
वःमिश्नरी 


गोरखपुर 
कमिश्नरी 


लखनऊ 
कमिश्नरी 


फेजाबाद 
कमिश्नरी 


[०१० 


कमिश्नरी की कुल आय २७४३१५३५७ रु० से बढ़कर ४१/७४,३६५५ रू० हो गईं 
जिसमें लखनऊ बोर्ड की आय ३१;८०४११२६ रू० हुईं । सारी कमिश्नरी की 
बसूलियाँ ६५" पअतिशत से घटकेर ६४० श्रतिशत हो गई । लखनऊ बोड 
की बसूलियाँ भी ६६८ प्रतिशत से घटकर ६५'& प्रतिशत रह गई । कुल आय 
की भाँति ख्च की मद में भी वृद्धि हुईं और ख्चे की मद्‌ ३५,३०,४६९२ रू० से बढ़ 
कर इस वर्ष ३८:१४,५४७२ रू० हो गया । व्यय की इज मद में से सबसे अधिक 
खर्चे २३,८६:२६१ रू० जन स्वास्थ्य ( पब्लिक हेल्‍थ ) और सुविधा पर हुआ 
जो गत ब्ष के व्यय से २,८५५८२४ रु० अधिक है। लोक शिक्षा (पब्लिक इंन्सट्क्शन) 
पर गतबर्ष की तुलना में इस वर्ष ५६५६१३ रू० अधिक व्यय हुआ । 


बोर्डों की कुल बैठकों की संख्या में कुछ कमी हुई अथोत्‌ गतव्ष १८२ बेठकें 
हुईं थी और इस वर्ष केवल १७८ बैठकें हुई । ऐसी बैठक की संख्या जो कोरम 
पूरा न होने के कारण नहीं हो पाई या जो स्थगित कर दी गई क्रमशः २० और २६ 
थीं जबकि गतवर्ण ऐसी बैठकों की संख्या ऋमशः ३० ओर रर३ेथी । बहराइच 
बोर्ड की सबसे अधिक बैठकें हुई अर्थात ३३ जिनमें से केवल ३ स्थगित हुई । 
बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति सबसे अधिक फेजाबाद में (अथोत्‌ ७०'७८ प्रतिशत) 
आर "बसे कम (अर्थात ३८५८? प्रतिशत) बहराइच में रही । कमिश्नरी की कुल आय 
६,३११,५७४ रू० से ११,६२,१३३० रु० और कुल व्यय ६,४६८५४ रू० से ६,००,५६८ 
रू) हो गया । सबसे अधिक वसूलियाँ (६६“६३ अतिशत) प्रतापगढ़ में हुई । 
बाराबंकी ने बसूलियों के सम्बंध में काफ़ी तरक्क्की दिखलाई और गतचर्णे की ८०४५ 
प्रतिशत वसूली की तुलना में वहां इस बर्ष ६१३५ प्रतिशत बसूली हुईं । इस 
वर्ष सबसे कम वसूली बलरामपुर में हुई अथोत ३७८२ प्रतिशत जबकि गत वर्ष 
वहाँ ६६८ प्रतिशत वसूली हुई थी । बलराम पुर को छोड़ कर बाकी सभी शहरों में 
सावेजनिक स्वास्थ्य संतोषप्रद रहा । प्रतापगढ़ के म्यूनिस्पल बोर्ड को छोड़कर 
जहाँ के बारे में दलबन्दी की रिपोट मिल्री है ओर सभी बोर्डों का काम सुचारू रूप 
से चलता रहा । 


२१--कानपुर डेवलेपमेन्ट बोड 


कानपुर अरबन एरिया डेवलेपमेन्ट ऐक्ट १६३८ ई० के आदेशों के अन्तर्गत 
कानपुर इम्प्रूवमेन्ट टुस्‍्ट का स्थान १ सितम्बर १६४५ ई० से कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड 
ने ग्रहण कर लिया है । सर एडबड सूटर इस बोडे के सभापति थे । ४ सदस्य 
अपने अपने पद की हैसियत से, ८ सरकारी नामजद सदृध्य और ३ सदस्य कानपुर 
स्युनिश्पल बोडे द्वारा निवाचित आर्थिक वर्ष के अन्त तक बोडे की ८ साधारण और 
३ विशेष बेठकें हुई जिनमें रूदस्यों की उपस्थिति का औसत ७६२ प्रतिशत था | 


घर 


स्थापना के समय बोंडे के पास ५,६१,६०० रु० प्रारम्भिक अवशेष के रूप में था । 
और वर्ष के शेष आय में ३६,७८,०४८ रु? की प्राप्तियाँ हुई थीं । इसके बाद 
बाली धनराशि (अथोत ३६,७८,०४८ रु०) में १३,३६,७६०र० साधारण आय से 
झऔर २३,३८,२८८प रु० असाधारण आय और ऋण की मरदों से प्राप्त हुआ ! 
कुल साधारण व्यय २४,०२,०९२ रु० हुआ और वे के अन्त में अन्तिम अवशेष 
५,१४७,८०० रू० रहा । इस अवधि में बोड ने कोई ऋण नहीं लियों । ३१ मारे 
१६२४ ई० को कर्ज की ५४,७८५,५४०० रु० की धनराशि में से जो देना बाक़ी थी 
२,५१,५०० रूु० चुका दिया गया और तब ४३,२७,००० रु० देना बाकी रह गया । 
पूरे साल में ०,३४,४४८ रु० की लागत पर ६४७५२ एकड़ भूमि प्राप्त की गई और 
इन्जीनियरिंग कार्यों पर १८,०३;१४८ रु० व्यय हुआ । इसे व्यय का अधिकांश 
भाग मसज़दूरों के काटरों के निमोण (३,५५०५१ रु०) और उसी प्रयोजन के लिए 
भूमि तेयार करने (६,८३:२७” रू०) पर खर्चे किया गया । सामान की कमी के 





कारण बोड केवल अति आवश्यक काये ही अपने हाथ में ले सका । बोडे के 


पास कुशंल् टाउन ज्ञानर न होने से उसे अनेक कठिनाइयाँ उठानी पड़ी । 
२२--इम्प्रुवमेन्ट टुस्ट 


इस वर्ष प्रारम्भिक अवशेष (()7०7ए४-3७97००) २,१६३७३० रु० था और 
वर्ष के अन्तगेत ५,१०,६४६ रु० की आय हुई । व के अन्तगत कुल ४,२७/८७६ 
रु० खर्च हुआ और इस कार वष के अस्त में १,६६:५०६ रू० की बचत हुई। 
इस के पास 8&३०,००० रू० की लगाई हुई पूंजी भी थी । निर्माण जम्बन्धी 
सामान की कमी के कारण और ऊंचे भावों के कारण इसकी योजनाओं को 
कार्योन्वित करने की दिशा में अधिक उन्नति नहीं हो सकी । वबष के के अन्तर्गत 
केवल १ १/४ बीघे का एक क्षेत्र स्थगित किया गया । इसकी बेठकों में टूस्टियों 
की उपस्थिति संतोषप्रद रही । 


बर्ष के प्रारम्भ में टस्ट के पास १,६२:४५३ रू> की धनराशि प्रारम्भिक 
अवशेष के रूप में थी और ३,७१,२७० रू६ वर्ष के दौरान में प्राप्तियों के रूप में 
में कस 
प्राप्त हुआ। वर्ष में कुल ३:१५,२४२ रु० खर्च हुआ और इस प्रकार वष के अन्त 
में ट॒प्ट के पाध २१०,४८१ रु० की घनराशि अस्तिम अवरोष के रूप में और 
ही मेँ 
२,००,००० रू० की एक धनराशि फ़िक्झड डिपाजिट में रही । 
इलाहाबाद के साम्प्ररायिक उपदबों तथा भूमि प्राप्त करण जम्बन्धी काय 
वाहियों में बिलम्ब होने के फलस्वरूप भूमि के निवटार (65 ०७3४७) कू कार्य- 
का में योजनाओं ज 
क्रम॑ में कमी कर दी गयी । फिर भी टस्ट की योजनाओं को कायोन्वित करने का काम 


लरतनतक 


वर्षा भौर 
सामान्य दशायें 


छ्त्र तथा 
फरनों क॑ उपज 


गईं 


घान 


दर 


कुछ आगे बढ़ा यद्यपि निमोण खामग्री की कमी के कारण यह्द काम्त उतनी तेजी 
से नहीं किया जा सकता जितना कि होना चाहिए था । टुस्‍्टी लोग बेठकों में 
बहुत कम संख्या में उपस्थिति होते थे । 
अध्याय ४ 
उत्पादन तथा वितरण 
 २३--कषि 
इस वर्ष वर्षो अनियमित रूप से हुईं | जुलाई माप्त में असाधारण वर्षो 


हुई और लगभग सँग्पूंण प्रान्त में इस महीने की कुल वो <ाधारण वषों 
से अधिक हुईं । इसका परिणाम यह हुआ कि ऊुंछ निम्नस्थ क्षेत्रों में बहिया 


- आ गई और पानी भर गया और उन क्षेत्रों में फसलों की बढ़वार मारी गई । 


अगस्त और सितम्बर में अधिकतर जिलों में कुल वर्षो साधारण बषों की अपेक्षा 
कम हुईं और खरीफ़ की फ़स्ल पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा । अक्तूबर में अधि- 
कांश जिलो में कहीं पर कम और कहीं पर अधिक वर्षो हुईं । यैह इंख की फ़स्ल 
के लिये और सामान्यत. रबी की +लें बोने के दिये हिलकर सिद्ध ६ई (कन्ठ बहुत 
से क्षेत्रों में कपास की फ़स्ल पर इसका थुरा प्रभाव पड़ा । इससे देर से होने 
वाली धान की फ़रल को लाभ हुआ यद्यपि पहले होने वाली धान की खड़ी हुई 
फ़र्त को और खरीक़ की फ़रलों को जो खलिहानों में पड़ी हुई थीं कुछ हानि 
पहुँची । उत्तर पूे के जिलों के छुछ क्षेत्रों में ईख की फ़स्ल में कीड़ा लग जाने 
से उसको भारी ज्षति पहुँची । नवम्बर और दिसम्बर में पयोप्त वषों नहीं हुई 
जिसके कारण रबी की फ़स्लों को कुछ हानि पहुँची विशेषतः बरानी के च्ेत्रों में । 

खाद्याननों के मूल्य बहुत अधिक होने और गन्ने की बिक्री में कठिनाइयाँ 
होने के कारण ईख उत्पन्न करने के क्षेत्र में १६ प्रतिशत कमी हुई ओर पिछले 
बे की तुलना में बह १८;१८,४०० ऐकड़ ही रह गया । इसका परिणाम यह 
हुआ कि इस प्रान्त में गुड़ का उत्पादन घट कर २२,२३००० टन ही रह गया 
जिससे ८ प्रतिशत की न्यूनता व्यक्त होती है । 


गेहूँ के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि वह ८०,५६,०२३ ऐकड़ भूमि 
में बोया गया और उसकी उपज २३,०३,००० टन हुई । इससे यह मालूम होता 
है कि गेहूँ बोने की भूमि में २ प्रतिशत एकड़ों की वृद्धि हुई है किन्तु उपज में १३ 
प्रदिशत की कमी हुई है । धान उत्पन्न करने के क्षेत्र में २ प्रतिशत की कमी हुई 
झोर वहू ७,०४५,००० ऐकड़ रहा किन्तु उपज १६ प्रतिशत अधिक अथोत्‌ 


रे 


१८,३६,००० टन हुई । चना उत्पन्न करने के क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई अथात्‌ ' 9 
प्रतितति और वह ६,१४०,१४७ ऐक्रड़ भूमि में बोया “गया किन्तु विगत 
बे की तुलना में उपज १० प्रतिशन कम हुई अर्थात्‌ १,४६७,२०० टन हुई । 
जो उत्पन्न करन का क्षेत्र ८ अतिशत कम हुआ अथोत्‌ ४,३६१,४७६ ऐकड़ 
रहा और उपज ७ प्रतिशत कम अथात्‌ १,४४४/००० टन हुईं । ज्वार 
उत्पन्न करन का क्षेत्र १२ प्रतिशत बढ़ा अथोत्‌ २;२६७,४३० ऐकड़ 
हुआ और उसकी उपज ११ प्रतिशत बढ़ी अथौतू्‌ »+६७,००० टन हुई । बाज़रे 
की खेती का क्षेत्र ०४ प्रतिशत बढ़ा और वह २;८४४५;६०८ ऐंकड़ क्षेत्र में वोया 
गया । उसकी उपज १ गअतिशत बढ़ी अर्थात्‌ ४४१,००० टन हुईं ' इसी प्रकार 
से मक्का उत्पन्न करने ऊ्षेत्र में भी वृद्धि हुई जो ४६ प्रतिशत थी और कुल क्षेत्र 
२,५३६,३२४ ऐकड़ हुआ । उपज्ञ १ अतिशवतर बढ़ों अथोत्‌ कुछ उपज ६,५६४००० 
टन हुई । मुख्यतः खाद्याज्नों के बढ़ चढ़े मूल्यों और अधिक अन्न उपजाओं 
आन्दोलन के कारण कपास उत्पन्न करने के क्षेत्र में ३ प्रतिशत की ओर अधिक 
कमी हुई अथात्‌ वह केवल ',६४,३२६ ऐकड़ रह गया और कुल उपज में ६ प्रतिशत 
की कभी हुई । कप 


तर 


के 


अधिक अन्न उपजान के सम्बन्ध में -उत्लाह और हृदता से आन्दोलन 
चलाया गया था और शासन ने उन ल्वेगों को उदारता स सुविधायें प्रदान कीं 
जिन्होंने बंजर तथा क्ृषि-योग्य ऊसर भूमियों को सुधार कर क्षि-योग्य बनाया । 
इसके अतिरिक्त १,४८;८६० रुपये की राशि के बिना व्याज के ऋण किसानों 
को दिये गये जिससे कि वे पड़ी हुईं पुरानी परती और ऋषि योग्य ऊवर भूमियों 
में बांध बना सकें भूमि को समतल करें, खेत तैयार करें, काड़ियों ओर जंगलों का 
काट कर दूर करें, वाँधों का और जलनतचन ग्रणाजियों ( नहरों ) का निमोण 
करें । इस प्रकार से लगभग ४४,७१० ऐकड़ भूनि ऋषि योग्य बनाई गई और 
२,६०,२६६ रू० की घन राशि व्याजयुक् तकाब्री के रूप में बेजों ओर उपकरणों 
को खरीदने या सिंचाई के प्रयोजन के लिये कुये बनवाने के लिये बांटी गई!) 
पक्के कुय्ये बनवाने के सम्बन्ध में ४४७३ ग्राथना पत्र ग्राप्त हुये थे जिसमें ६,८७,४२४ 
रुपये तक़ावी के रूप में बांटने होते | इनमें से १९ कुये बनवाकर पूरे करा दिये 
गये और २६६ कुओं का ही निर्माण कार्य इल वर्ष के भ्रीतर चलता रहा क्योंकि 
मकान बनाने की स्रामओ प्राप्त नहीं हो सकी | 


इस वध विभाग ने १०,६६,७७३ सन रबी की फ़स्लों के बीजों का वितरण 
किया । विभाग के स्टाक में रब्री की फ़रलों के बीजों की राशि बढ़कर १०,३१+८४७ 
मन हो गई जब कि पिछले बष में १०;१७;:००० मन बीज रहाथा। खरीफ की 


ज्वार 


बाजरा 


मक्का 


कृपास 


अधिक अन्न 
उपजाओओ 
अान्दोलन 


बाज का वितरण 


छ्डें 
फसलों के बीज के स्टाक में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई जो पिछले वर्ष के २,७१:४६८ 


मन बीज से बढ़कर आलोच्य व में २,६७,०८४ मन हो गया । वाघ्तव में 


स,ठ कालीन 
खाचान्न योजना 


शाक भाजी 


की अधिक 


उत्पादन 


ओलोच्य वष में ३,६१,२२६ मन बीज बांटा गया । इसके अतिरिक्त रेंडी, मूग- 
फली ओर नीम की कुल लगभग २,३१०,६६६ मन खली किसानों को अन्न की फ़स्लों 
में डालने के लिये बांटी गई । खत्ली की ढुलाई का व्यय और तत्सम्वन्धी प्रासंगिक 
व्यय शासन द्वारा किये गये और वे आर्थिक सहायता के रूप में माने गये । 
लगभग २,६१,६७२ मन अमोतियम सल्फेट. ८५३८ सन अमोतनियम फ्रास्फेट 
ओर ४,८४० मन टिंपिल फ़ास्फेंट बांठे गये और अन्न की फ़स्लों में हरी खाद देने 
के लिये १३,५६८ मन तक सनई के बीज दाम के दाम पर दिये गये । इन खादों 
की सहायता- के लिये विभाग ने कितानों को बड़े परिणाम में मिश्रित खाद 
तयार करने, और पशुओं के मूत्र से लिप्त मिट्टी को सुरक्षित रखने का परामश 
दिया । इस प्रकार से १२६० लाख घन फुट मिश्रित खाद २ रुपया प्रति ३०० 
“घन फुट की गणना से सहायता के आधार पर तेयार की गई और व्यक्तिगत _ 
प्रयत्नों को प्रोत्ताइन देने के लिये किप्तानों को ८४,०० रुपयों के पुरस्कार 
रबी ओर खरीफ़ की सबसे अच्छी फ़स्लें उत्रश्न करने के लिये दिये गये । 
संकट कालीन अन्न योजना के अधीन अतिरिक्त (जायद ) फ्रस्लों और 
दूसरी फसलों के जेसे सावां, मक्का, मृगफली, चना; बाजरा, ज्वार, धान इत्यादि 
कुल १,०२६२९६ मन बीज ग्रीष्म ऋतु में बांठे गये और जिन स्थानों पर सिंचाई 
के लिये सुविधायें ( नहरें ) नहीं थीं वहाँ पर कच्चे कुओं को खुदवाने के लिये 
२४) रूपये प्रति कुआ आर्थिक सहायता दी गई। यह अनुमान लगाया जाता 
है कि इस योजना के अधीन दी हुई सुविधाओं और प्रयत्नों के कारण ४,२४५,४०० 
ऐकड़ चोेत्र में अतिरिक्त फ़रलें उत्पन्न की जा सकी । 


संयुक्त प्रान्त की शाक भाजी की योजना में जो सन्‌ १६४३ ई० में रक्षात्मक 
सेनाओं और भारतीय शासन के अन्न विभाग की हरे शाक भाजियों, आलू और 
प्याज्ञ सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से चलायी गयी थी, 
युद्ध की समाप्ति के बाद कमी कर दी गई । इसके फलस्वरूप आलोच्य वष में 
केवल १०१,१५६ सन 58री और नयी भाजी, १३१,६३६ मन आलू रक्ात्मक सेनाओं “ 
को दिये गये और १,००४ मन आलू ओर ७२,५७८ मन प्याज़ डीहाइड शन 
फ़ेक्टियों ( वस्तुओं में से जलांश फो निकालने वाले व्मरखाने ) को दिये गये । 
शाक-भाजी के उत्पादन का काम ६४ टुकड़ियों में संघठित किया गया था जो 
प्रान्त भर में फेली हुई थी । इस योजना के अन्तगंत ३३७ कच्चे-कु'यें भी खोदे 
गए थे ओर इस प्रान्त में नगरों के निवास-गृहों के बाह्य प्रांगणों ( हातों , में १,६५१ 
एकड़ भतिरिर चेन में ओर प्रामों में ८,१६६ पेकडू भूमि के अधिरिक्त चेंत्र में 


छ्श्‌ 


शाक-भाजी की फ़्लें उत्पन्न की गहे । इस प्रकार से सब सम्सव उपायों से 
अन्न की फ्रस्लों, चारे, तिलहन, ओर शाक-भाजी का उत्पादन बढ़ाया गया और 
शासन ने जो सुविधायें किसानों को इस सम्बन्ध में दीं उनका उन्होंने अच्छे से 


अच्छा उपयोग किया । आलोच्य वष में ग्राम सुधार के २७२ बीज के गोदासों” 


में काम होता रहा जिनके द्वारा '३२७ लाख मन रबी और ६८,५६१ मन खरीऊ 
की फ़स्लों के बीज बांदे गये । कुल ४,६३० हल गंडादी, ओल्पद थशर 
( नाज से दाने निकालने की वस्तु ), हाथ के फावड़े, कोल्हू और पानी निकालने 
के यन्त्र दिये गये। यन्‍्त्रों के ६,८२६ अतिरिक्त साग भी दिये गये | 
४२,१४० ऐसे प्रदर्शन किये गये जिनमें अनुसंधानों के परिणामों को क्रिया- 
त्मक रूप से दिखाया गया। ११७ प्रदशनात्मक फ्रार्मों तथा स्थानों पर 
काम होता रहा और ४६,३११ खाद के गढ़े तय्यार किये गये । आलोच्य 
बष में ३८३ बेटर फ़र्मिंग सोसाइटियाँ संघठित की गई । १६६,१६६ एकड़ 
क्षेत्र में दौलाबन्दी करायो गई और २४५ लाख मन मिश्रित खाद सहकारिता 
के आधार पर तय्यार की गई। दोलाबन्दी के लिये १,६३,८६४ रुपये की 
ओर सहकारिता के आवार पर मिश्रित खाद तय्यार करने के लिये कियानों 
, को १६,३३८) रुपये की सहायता दी गई । मधुमक्षिका पालन पर भी पयापप्र 
ध्यान दिया जाता रहा और &,२००) रुपये की आर्थिक सहायता ज्योली-कोट 
के वी-कार्पिग इन्स्टट्यूट को दी गई।॥ गुड़ बनाने के प्रदशनों में जो ३० 
बार किये गये थे, किसानों को यह सलमाया गया कि गशुद़ बनाने के प्रचलित 
ढंग दोष पूण हैं और उनके सामने उन्नत तथा अच्छे ढंगों का प्रदशेत किया 
गया । इलके साथ ही उनको उन्नत ढंग की भट्टिको बनाने; उनसे काम लेने 
ओर ऐसे शोधक पदार्थों के प्रयोग करने में सहायता दी गयी जो अच्छा गुड़ 
बनाने के लिये आवश्यक होते हैँ। यह काम १७३६ गांवों में किया गया। 
७६२ अच्छे ढंग के कोल्टू लगाये यये और २५६३० अच्छे ढंग की भट्टियां 
बनायी गयीं | 


६७ स्थुनित्िपैलिटियों तथा नोटी फ्राइड एरियों में नगर के कूड़े-करकट से 
मिश्रित खाद बनाने की योजना के अनुसार काम होता रहा और मिश्रित 
खाद बनाने का काम स्वाध्थ्य रक्षा विभाग के जप कमेंचारियों को सिखाया 
गया । ७७१८० टन खाद तथ्यार की गई और ४२,०७० टन अनाज के खेतों 
शाक-भाजी के खेतों. खरबूज़े तथा तरबूज़ और फलों के वृक्षों में देने के 
लिये कियानों को बेंची गयी । इसके साथ हीं एक व्यब-वेल विकास योजना 
के अनुसार भी काम होता रहा । जिस्रका मुख्य प्रयोजन गंगा जी के पूव 
के क्ेच में जयप-पेल छ्गाना था । 


ग्राम सुधार 


गुड़ विकात 
योजना 


नगर के 
कूड़े करकट 
की मिश्रित 

रसाद्‌ 


स्वन बेल 


मुक्ति से पूर्व 
की व्याव- 

सायिक शिक्षा 
योजना 


कृप-शिक्षा 


कृषि-सम्बन्धी 
अनुसाधन 


८ 


प्रकाशन तथा प्रचार काय की ओर से उपेक्षा नहीं की गई और 
लगभग ६० लेख लोक प्रिय पत्रिका “हल” में प्रकाशित किये गये ओर २१ 
लेख वैज्ञानिक पत्रों में प्रकाशित कराये गये । अधिक अन्न उपजाओ योजना 
के अधीन २४,००० पर्च बांठे गये और ३,००० पर्च सेनिक अधिकारियों को 
दिये गये श 


प्रकाशन तथा प्रचार विभाग का यह भी दायित्व था कि वह इस पभान्त में 

१० रीजनल टोनिंग सेन्टरों पर सैनिकों के लिये उनकी सेना से मुक्ति होने से 
९ १8५ कि + क्र कक सेनिकों 
पूरब की व्यावसायिक शिक्षा योजना को चलाये'। इन केन्द्रों पर १८८ पुराने सेनिकों 
को सामान्य कृषि विद्या, खादों को तय्यार करने और उनका उपयोग करने, 
आर 40७ फलों के 

पशुओं को पालने और दूध आदि निकालने, फलों के उद्यान लगाने और 
मधु मक्खियों के पालन आदि का काम सिखाया गया । 


शी 


कानपुर के ऐसग्रीकल्चर कालिज ने तथा गोरखपुर, बुलन्दशहर, और 
गाजीपुर के तीन ऐग्रीकल्चरल स्कूलों ने इस प्रान्त में कृषि शिक्षा देने की व्ववस्था 
की । बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात्र वृतियां, और शुल्क न देने की सुविधायें 
ज्ञात्रों को दी गई | कालिज में ३६६ ज्ञात्र थे जिनमें से ६४ ने कृषि में बी० 
एस० जी० की उपाधि प्राप्त की और ६ ने एम० एस० सी० की उपाधियाँ क्ृषि- 
विज्ञान तथा वनाध्पति शस्त्र में प्राप्त कीं । स्कूलों में १२३ विद्यार्थियों को 
डिप्लोंमें दिये गये । आज्ोच्य वर्ष में ७ छात्र संयुक्त-राज्य और संयुक्त राट्र 
अमेरिका में विभिन्न विषयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये चुने गये । इनमें से 
केवल दो ही को यात्रा की सुत्रियायें प्राप्त हो सकीं और वे समुद्र से 
विदेश चले गये । 


नौ विभिन्न अनुसन्धान योजनाओं का व्यय संयुक्त रूप से आरन्तीय शासन 
तथा इंडियन कॉसिल आफ एग्रकिल्चरल रिश्चे, दी इंडियन जेन्‍्ट्ल शुगरकेन 
कमेटी, और दी इंडियन सेन्‍्ट्रल काटन कमेटी ने किया । शाहजहाँपुर के गन्ना 
रिसचे स्टेशन ने अपने दो गोरखपुर और सुजफ्फ़रनगर फे सब-स्टेशनों के साथ- 
साथ प्रान्त के विभिन्न चेत्रों के लिये गन्ने की नयी किस्मों को चुनने, उनकी परीक्षा 
करने और वृद्धि करने के बहुमूल्य काम को बराबर करती रहीं । नगीना के 
राइस रिसचे स्टेशन और उसके गोरखपुर के सब-स्टेशन प्रान्त के विभिन्न त्षेत्रों 
के लिये धान की नयी क्रिश्मों को "ने के सम्बन्ध में उपयोगी काम करते रहे । 
आलोच्य वर्ष में इन स्टेशनों से ५५,००० पॉड धान की विभिन्न किस्मों के अच्छे 
बीज बाँछे गये । क्‍ का 


ब्ःंड 


गेहूँ के चेत्र-परीक्षणों से अन्तिम रूप से यह सिद्ध हुआ कि पी० बी० 
(पंजाब ) ५६१ पश्चिमी संयुक्त प्रान्त के लिये सबसे अधिक अच्छा है; सी० १३ 
केन्द्रीय संयुक्त प्रान्त के लिये, आई० पी० १२४ केन्द्रीय तथा पूर्वीय संयुक्त ग्रान्त के 
लिये, आई० पी० ४२ पूर्वीय संयुक्त प्रान्त के लिये हो; सी० ०६ असिडिचत क्षेत्रों के 
लिये, बाँसी पल्ली ८०८ और बाँली सी० पी० बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिये ओर पड़ोवा 
१ तथा २ पवतीय प्रदेशों के लिये। कानपुर में आलू की फ़सल के सम्बन्ध में'अधिक 
परिश्रम से काम किया गया। मँँगफल्लियों में २४ वे प्रकार की मंगफली की वृद्धि होती 
रही और सी० ६ और सी० १६ से अच्छी उपज्ञ होती रही । ८७ प्रकार का 
चना बहुत ही अच्छा निकला इसी प्रकार से तिल, अरहर, चना, उद; मग; 
मटर, ज्वार, बाजरा; मक्का; सावाँ, महुआ इत्यादि के सम्बन्ध में भी उपयोगी 
अनुसन्धान काय होता रहा । इसके साथ ही फर्फरी (६ फंगस ) तथा फसलों 
आर फलों के वृक्षों में लगने वाज्ञ कृमि रोगों पर भी प्रयोप्त ध्यान दिया गया। 
ज्वार को ज्वार के काल शोग से बचाने के लिये अगरोलन जी के ११,८०० पेंक्ट* 
बिना मूल्य के ही किसानों को इस प्रयोजन से बाँटी गई कि वे बीज को बोलने 
से पहले उस औषधि से प्रभान्वित कर लें । अरहर के सूखाया मुझो जाने के 
रोग को कस करने के लिये एक साधारण सा ओर व्यातद्दारिक ढंग यह निकाला 
गया कि अरहर ज्वार के साथ मिलाकर उ-पन्न की जाय । ऊमि विज्ञान शाला में 
फल के वृक्षों, तिलहन की फसलों, ज्वार और मक्का, एकत्र किये हुये अनाज ओर 
आलुओं, शाक्रभाजियों, कपाल तथा धान को हानि पहुँचान वाली महामारियों 
या नाशक क्ृमियों तथा खेतों के चूहों के सम्बन्ध में बहुत उपयोगी काम 
किया गया । ह 


ग्रान्त के छ॒ह्ों सर्किल्ों में कृषि के विफास, विस्तार और उसके सम्बन्ध 
में प्रचार का काम और अधिक नत्परता से किया गया । पश्चिमी सर्किल में 
मेटब्रांच, स्टेट व्यूब बेल और यमुना खादर विकास योजनाओं के अन्तर्गत अच्छा 
काम किया गया और बाद की योजना के अधीन <१० एकड़ खादर भूमि को 
कृषि-योग्य बनाया गया । इस सम्बन्ध में 8,7६:) रुपये को न्याथिक सहायता 
देनी पड़ी । पर्शो-अमेरिकेन काटन एक्लटेन्शन स्कीम के अन्तगंत २१,७१० एकड़ 
भूमि में पशो-अमेरिकत काटन सीड ( परशों अमेरिकतव जाति की कपास के बीज) 
बोये गये । पूर्वी जर्किज्ञ में घायचरा नहर और शारदा नहर विस्तार की योजनाओं 
ओर विज्लेज प्राजेक्ट योजना के अन्तगंत उपयोगी काम होता रहा । रुहेलखण्ड 
और कुमायूँ स्किल में शारदा तथा रामगंगा नहरों के विक.स पर और धान- 
विध्तार योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया । उत्तरपूर्वीय सर्किल में 
धान-विस्तार योजना में सन्तोषप्रद उन्नति हुई । ऋतु में पहल ओर बाद को 


कपि का विकास 
विस्तार और 
उसके सम्बन्ध 
में प्रचार 


एग्रीकल्चर 
इन्जी नियरिंग 


उच्चान सर्किल 


ऋय-विक्रय 
व्यवस्था 


हम 


उत्पन्न होने बाले; दोनों प्रकार के 8६,१६८ मन धान बाँटे गये ओर उद्चत बीज की 
७३,६५३ मन राशि सुरक्षित रखी गयी । 


एग्रीकल्चरत्ञ इंजीनियरिंग शाखा ह्वरा ७० व्यब बेल प्राजेक्ट्स ( यीजनायें 
पूरी की गई और ७६ के सम्बन्ध में काम चलता रहा। पानी पहुँचाने के 
काम में सुधार करने के लिये ४७३ पक्के कुँयें ( मैसनरी बेल्स ) सफलत्य से 
बनवाये गये और अन्य प्रकार के कुर्य भी बनवाये गये किन्तु बनाने की सामग्री 
न मिलने के कारण काम धीरे घधीटे चलता रहा । 


उद्यान सर्किल इस प्रान्त में ५४ प्रान्तीय उद्यानों ओर अन्य उद्यानों को 
चलाती रही जिसमें कुल १,६८६ एकड़ भूमि काम में आती रही ओर उसमें शाक 
भाजी के बीज तथा अँखुये या बीज के कोमल पौधे उत्पन्न करने और वितरण 
करने का काम किया जाता रहा । चौबटिया के अनुसन्धालय के कमंचारियों ने 
ज्यान-विद्या सम्बन्धी कार्यों और फलों के रोगों या मदहामारियों को नियन्त्रित 
करने के ढंगों, कलियाँ निकालने और काटने छाँटने के ढंग, कलम लगाने के लिये 
गोंद तय्यार करने; इत्यादि के सम्बन्ध में प्रदशन किये । इस योजना के 
सम्बन्ध में दूसरा बड़ा काप्त अल्मोड़ा और गढ़वाल के ज़िलों में फलों के पोध-गृह 
( नसेरियाँ ) स्थापित की गई । अल्पकालीन शिक्षात्मक कन्षायें खोली गयीं 
जिनमें २११ विद्यार्थियों को फलों को सु्मक्षत रखने और उनको टीन के डिब्बों 


- में बन्द करने का काम सिखाया गया । बोल ओऔषध के रेशों, मंज के रेशों 


सुपारी, और मक्का के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल पूरी हो गयी और तिल, कुसुम, 
पोध्त और बिनौले के सम्बन्ध में जाँच-पड़ताल होती रही । सरसों के तेल को 
श्रेणी विभक्त करने फा काम बहुत शीघ्रता से किया गया और १६८ लाख मन 
सरसों के तेल को श्रेणी विभक्त किया गया । 


२४--भू-सिंचन 

फरघरी मास के मध्य तक ऋतु शुष्क रही जब कि हल्की वो प्रायः सभी 
स्थानों पर हुई | अत्व सिचाई के लिये नहर के पानी की मांग जनवरी के अन्त 
तके रही और तदनन्तर सभी स्थानों पर सामान्य रूप से वर्षो हो जाने के कारण 
यह मांग कम हो गई । साचे के महीने में 'सादां' और “गन्ने' के लिये पानी की 
मांग बराबर रही। अग्रेल और मई के महीने गर्भ और सूखे रहे और जुलाई 
में आरम्भ तक जत्र कि वषों आरम्भ हुई, पानी की बहुन अधिक मांग रही | 
लगभग सितम्बर के मध्य में वर्षा समाप्र हो गई । जाड़े में वर्षो न होने के कारण 
नहर के पानी की बहुत मांग रही। सरकारी नहरों से कुल ३,६०३,८५० ऐकड़ 
भूमि १६५५-४३ ई० की रबी में और २,२१६,६६७ एकडू भूमि सन्‌ १६४६ ई० 
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प्‌ 


की खरीफ में सींचा गया जब कि १६४४-४५ ई० की रखी में ३३,४६,२४१ एकड़ 
भूमि और १६४४५ ई० की खरोक में २,०४६,६२४ एकड़ भूमि सींची गयी थी। 
अपर तथा लोअर गेल्लीज् केनाल ईस्ट जमना केनाल, आगरा केनाल, 
शारदा केनाल, भू-लिचन निर्मोण काये की ४थी सर्किल में “अधिक अन्न 
उपजाओ आन्दोलन” की सहायताथ लाभदायक किस्तार किये गये जिनमें 


४७ 


नालिशों का फिर से निर्माण करना और नये मायनरों का बनाना सम्मिलित हैं | 


ललितपुर, सपरार, [पिपरई, सिंहपुरा और नगवा के बांधों को बनवाने 
के लिये भूसाप किया गया जिनसे भू सिंचन निर्माण काय के ४ थे सर्किल में 
पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जा सके । ट्रान्स-कल्यानी केनाल्‍स ( कल्यानी 
पार की नहरों ) का सापन आरम्म किया गया जिससे कि कल्यानी-घाघरा 
द्वाब में पानी पहुँचाने की व्यवस्था की जा सके | 

एक नवीन अस्थायी डिबीज़न जिसका नाम ललितपुर रिज़वोयर ग्राजेवेक्ट 
डिवीजन £ और जिसका मुख्य स्थान' ललितपुर रखा गया हे; स्थापित की 
गयी और वर्तमान मिर्जापुर केनाल सब डिवीज़न वदुल कर भूसिचन निर्माण 
काये की ४ थे सर्किज्ञ में एक अस्थायी डिब्रीजन बना दी गयी । ६ ठे सर्किल की 
घाघरा केनाल सब डित्रीज़न बदल कर एक अस्थायी डिवीज़न बना दी गयी 
जिस का मुख्य स्थान फेजाबाद रखा गया । « * 


आलोच्य बष के अन्त तक कुज्ञ १,८४७ स्टेट स्यत्र बेंट्स काम करते रहे 
ओर ६०० अन्य व्यूव बेलों के निर्मोण के सम्बन्ध में काम होता रहा । रबी 
१६४४-४६ ई० में ४,४८,८५२ एकड़ भूमि और खरीफ १६७६ ई० में २,१४,४२० 
एकड़ भूमि व्यूत बेलों से शँची गयी। 


गंगा नहर जल-विद्य॒त्‌ प्रिड पर बहुत से विद्य॒ प्रेंजत्र तार और सबसस्‍टेशनों 
का निर्माण किय्रा गया | हरदुआगंज स्टीम स्टेशन का निर्मोण काय पूरा हो गया 
मोहम्दपुर पात्र स्टेशन का जिसकी विद्युय उत्पाइन शक्ति &;३०० किल्षोंबा 
होगी, निर्माण काये बराबर चलता रहा और १६४८ ई० के अन्त तक उसके 
समाप्त होते की आशा की जावी ३ । जज्नविद्युप्‌ डिवीजन, रुड़की में एक नयी 
मोहम्म पुर जल्-विद्यत मिमोण कार्य सब डित्राज़ज बनायी गयी और एक नया 
अस्थायी सर्कित्ष ज़ित का नाम शारदा जल विद्यत सर्किल रखा गया; खतीमा 
ओर नायर डाम के बिजली-घरों से बिजली भेजने और उसको परिवर्तित करने 
के प्रयोजनों के लिये बनाया गया और उसका मुख्य स्थाय लखनऊ रक्‍्खा गया। 


खतीमा पावर स्टेशन के आधार वथा जल-मग्न स्थानों के कार्यों के 


लिये ठेका दिया गया तथा अन्य लिम्तोण काय भी फडिये गये। इसके अतिरिक्त 


भूमापन 


नयी सू-सिचन 


डवीजन विभाग 
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गंगा नहर 
सम्बन्धी जल 
विद्य्‌ त सिमध्य 
काये 


बा 


लगी योजन ये 


काठ पर 
नियन्त्रण 


६6 


अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में भी जांच-पड़ताल द्दोती रही जेसे (१) नायर 
डाम (बाँध ) (२) रिहंद डाम ( ३ ) रामगंगा डाम (४) राप्ती नहर (५) कुबाना 
नहर और (६) बड़ी नौकाओं के चलाने के सम्बन्ध में घाघरा नदी की गद्दराई 
की नाप-जोख । । 


२५ जंगल समूह 


मकान बनाने की लकड़ी पर नियन्त्रण जो युद्ध के समय में लगाया गया 
था कुछ सीमित आधार पर प्रचलित रखा गया। भारतीय शासन का बहुत 
बड़ें परिमाण में बचा हुआ काठ जो संयुक्त प्रान्त के विभिन्न डिपों में पड़ा हुआ 
था। संयुक्त प्रान्तीय शासन ने भारतीय शासन से उसी मूल्य पर मोल ले लिया 
जिस पर उसने स्वयं लिया था । यह काठ तथा साल और खनोबर की काठ 
की नयी ऋतु की उपज जनता को उन्हीं मूल्यों पर दी गयी जो नियन्त्रक आदेश में 


»नियत किये गये थे । बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी तथा सलीपर भारतीय शासन 


आर रेलवे के लिये और शासन के विभिन्न विभागों के लिये सुरक्षित रक्खे गये। 
कुछ परिमाणों में काठ था लकड़ी ऐसे स्थानों को भेजी गयी जो अपनी लकड़ी 
की मांग करने के लिये इस्त प्रान्त पर ही आश्रित रहते हैं । | 


१६४२-४३ ई० से जलाने की लकड़ी का अभाव सा हो गया था । अतएव 
शासकीय जंगलों की लकड़ी के जिसके देने का प्रबन्ध जनता की सुविधा के लिये 
किया गया था । मूल्य तथा वितरण पर नियन्त्रण लगाया गया और इस आलोच्य 
बंधे में लागू रहा। लकड़ी के नियोत पर जंगल विभाग द्वारा कठोर नियन्त्रण 
रखा गया और इंधन या जलाने की लकड़ी रेलवे स्टेशनों पर बेंचने का मूल्य 
नियत किया गया । यातायात की कठिनाइयों से जो वेगनों की कमी के कारण 
उत्पन्न हुई थीं जनता को दी जाने वाली नियन्त्रित लकड़ी का परिमाण सीमित 
हो गया । फिर भी सन्‌ १६४६ ई० काम करने की ऋतु में ११० लाख मन 
नियन्त्रित जलाने की लकड़ी जंगलों के पास के रेलवे स्टेशनों पर दी गयी । इनके 
अतिरिक्त इस प्रान्त के और पश्चिमी बिहार के सब शकर के कारखानों को 
नियन्त्रित लकड़ी संयुक्त प्रान्त के शासकीय जंगलों से दी गयी । संयुक्त प्रान्त में 
स्थिति सेनाओं की इंधन की आवश्यकताओं को भी पूरा किया गया। इस प्रान्त 
के बाहर केवर्ल देहली को लगभग २०० बैगन जलाने की लकड़ी प्रति मास भेजी 
जाती रही | जंगल विभाग के शान्ति कालीन कामों में काठ तथा जलाने की 
लकड़ी की बिक्री, चट्रे लगाना, और चिरी हुईं लकड़ी का वितरण सम्मिलित 
नहीं हैं और नियन्त्रण सम्बन्धी कामों के कारण जंगल विभाग पर उसके सामान्य 
कामों के अतिरिक्त बहुत अधिक काये भार रहा । 


लत 
कमल 


६१ 


युद्ध की आवश्यकताओं के कारण बृक्षों को अनियमित रूप से गिराने 
के कारण उन सब योजनाओं में व्यतिक्रम हो गया जिनके आधार पर जंगलों 
का विशेष रूप से प्रबन्ध किया जाता है। सब से पहला काम यह किया गया 
कि बृुक्षों का काटना उस सीमा तक कम किया गया जहाँ तक कि वे सामान्य 
रूप से काटे जाते हैं। शान्ति कालीन अनुसन्धान काये भी पूर्ण रूप से होने लगा 
ओर बनचरों (फारेस्टरों) को काम सिखाने का स्कूल फिर से खोल दिया 
गया ) ० 


जंगल विभाग ने ७,४०० मील लम्बी गाड़ी की सड़कों को और ३,००० 
मील से ऊपर की अन्य सड़कों को सुरक्षित तथा अच्छी अवस्था में रखा । 

सब से अधिक महत्वपूर्ण युद्धोत्त, जंगल विकास योजना भूमि-प्रबन्ध 
सर्किल ( लेंड मैनेजमेंट सर्किल ) की स्थापना थी जो नवम्बर १६४४ ई० में की गयी । 
आलोच्य वर्ष में इस सर्किल में निम्नलिखित मुख्यता: काय किये गये। हे 

(१) भूमि -के कटाब का नियन्त्रण करना तथा नालाँ तथा अन्य ऊसर या 
तृण-रहित क्षेत्रों को कृषि-योग्य बनाना --कुल २४६२६ एकड़ नालों की भूमि 
ओर दूसरी ऊसर भूमि २५१०,४८३ रुपये में मोल ली गयी । 


(२) नहरों के किनारों पर बृक्षारोपुण : जंगल लगाने का कास पहले 
की तरह से ही चलता रहा इस सम्बन्ध 'में १६४४-४६ ई० की आर्थिक स्थिति 
बहुत ही अच्छी रही । ६,५१,७६१ रुपये की कुल आय हुई ओर २५१७,६:६ रुपये 
का व्यय हुआ और कुल ४,३३,८५२ रुपये शेष रहे । 


(३ , सड़कों के किनारे वृज्षारोपण-कानपुर ज़िले के वृत्ताच्छादितं 
मागे ही जंगल विभाग के नियन्त्रण में हैँ । पुरानी मुराल कालीन सड़क पर सिरसु; 
आम, और अन्य प्रकार के वृक्ष लगाये गये थे। प्रान्त के अन्य चृत्षाच्छादित 


मार्गों को इस विभाग के आधीन करने के ग्रध्ताव पर शासन विचार कर 
रहा है। कै 


(४) रेलवे की भूमियाँ-इस्ट इण्डिया रेलवे के हापुड़ तथा बरल स्टेशनों 
पर और अवध तिरहुत रेलवे के दोहना; आत्मानन्द, रिछ्ला रोड और देवरनिया 
स्टेशनों पर यह जानने के लिये बृक्षों के बीज बोये गये और बृक्ष लगाये गये कि 
इन त्षेत्रों में किस ढंग से बृक्त उत्पन्न किये जा सकते हैं| 

(५) गांव के छोटे-छोटे भूखण्डों में बृक्षारोपण--आलोच्य बे में 
१५४ मू-खण्डों में जिनका केत्रफत १,०६७ एकड़ हे और जो १५ ज़िलों में स्थिद्ि 
हैँ, वृक्ष लगाये गये । 


युद्वोत्तर 
पुननिर्मोण 
योजनायें 





ध्रे 


(६) कोट आफ वाडस की भूभियाँ-काशीपुर रियासन के जंगल में 
लगमग २४,००० एकड़ भूमि के सग्बन्ध में बुज्ञों की पुनव्यवस्था ऋरते, चराई को 
नियन्त्रित करने, छोटी-मोटी उपज और छुप्पर छाने की घादा को काटने और 
ठिकाने लगाने के लिये एक दश वर्षीय योजना बनायी गयी थी। इस बिभाग के 

य महत्वपूर्ण काये निम्नलिखित उद्योगों और कामों के लिये कच्चे साल 
देना है जेसे कागज़ बनाने, दियाललाई, जाईवइुड; तथा अन्या ( बाबीन ) बनाने के 
इद्योगों के लिये और कोल तार, कत्था; तारपीन और राज्ञ ( रोज़िन ' तेय्यार 
करने के लिये कच्चे माल या पद प्रस्तुत करना है । 


१६४४-४६ ई० के आर्थिक वर्ष की आय और बचत इस विभाग के इंति 
हास में सब से अधिक रहीं ओर निग्मलिखित सारांश $>की तुलना यद्ध के पूर्व 
के पंच-वार्षिक आंकड़ों से करता 5 । 
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इन आंकड़ों में टिम्बर पर्चेज्ञ एण्ड सज्नाई स्क्रीम के सम्बन्ध में आब, व्यय 
ओर बचत के आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया ४ जिलके साचे, १६४६ ६० 
को समाप्त होने वाले आर्थिक वषे के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिये जाते हैं । 


रुपये 
आय ८ ४६,६६ पढदर 
व्यय , * ३६,२७४,६ ९२८ 
बचत 3 १७५४४, ६२४ 


२६---उ थोग-धन्घे 


आलोच्य वर्ष में सब बड़े, छोटे और घरेलू उद्योग -धन्घे वर्ष भर सफलता 
से चलते रहे और अमरीका से भारी आयात के कारण बिलास सामग्रियों 
के मूल्य बहुत घट गये । किन्तु बड़ी-बड़ी मशीनों और खपत के सासानों के 
आयत को प्रोत्साहन देने के लिये आयत नीति- में फिर से परिवतेन होने पर 
भी जीवन निवोह व्यय अत्यधिक बढ़ गया। 


दे 

छोटे परिमाण में किये जाने वाले उद्योगों और अनुसन्धान कार्यों को 
प्रोत्साहन दिया गया और इस प्रयोजन के लिये २४,००० रूपये की धन राशि 
बोड आफ इन्डस्ट्रीज़ हर व्यय किये जाने के लिये दी गयी। इसके अतिरिक्त 
द२ विश कल्ना सम्बन्धी तथा औद्योगिक संस्थाओं को १,६७,००० रूपये की 
आर्थिक सहायतायें दी गई | 

युद्ध समाप्त हो जाने के कारण युद्ध के लिये कारीगर तय्यार करने का 
काम भी बन्द हो गया और उत्तके ध्थान पर सेना भंग होने के कारण लौटे हुये 
लोगों को विशेष कला सम्बन्धी काम की शिक्षा दी जाने लगी। एक काम धन्धा 
सिखाने बाली ( व्यवशायिक ) संस्था लखनऊ में और दो बहु उद्योग संस्थायें 


एक श्रीनगर में ओर दूसरी अलमोड़े में, बहुत से ब्यवसायों या काम-धन्धों की 
शिक्षा देने क लिये खोली गई । 


८०० से ऊपर विशेष कल्ञा-लम्बन्धी प्रश्नों क उत्तर श्राल्ोच्य बे में दिये 
गये और बहुत सी समस्याओं का जिनका सम्बन्ध विभिन्न उद्योगों स था, अनु 
सन्धान हाथ में लिया गया और हार-कोट बटलर टेक्‍्नालोजिकज्न इन्घ्टील्यूट 
कानपुर द्वारा उनके सम्बन्ध में कारंबाई की गयी | 


छोटे परिमाण + उद्योगों) घरेलू उद्योगों और ग्रान्य उद्योगों को विभिन्न 
विभागीय योजनाओं के द्वारा सलहाहता दी मयी | उन योजना के अचनुसार पहाड़ों 
" पर हाथ से ऊन कातने और ऊनी वल्त्र बुनने का काम आरम्भ किया गया, 
उसमें उचित परिवर्तेन किये गये और आलोच्य वर्ष के अन्त तक ४० 'ऊन कातने 
के केन्द्र और ६ ऊनी वस्त्र बुनने के केन्द्र अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगे 
ओर इन संघ्थाओं के द्वारा ही ३९,२०० गज़ वस्त्र तय्यार किया गया | इसके साथ 
ही हाथ के बुने कपड़े के उत्पादन का काम मऊ, टांडा, गाजीपुर, बुलन्दशहर, 
खलींलाबाद, अमरोहा; चाँदपुर सियामऊ में होता रहा ओर उसकी बिक्री का प्रबन्ध 
यूनाइटेड प्रविन्सेज उन्‍्डीकों पट्स और उसकी अल्मोड़ा। नेनीताल, आगरा; 
इलाहाबाद, मेरठ, गोरखपुर और देहरादून स्थिति शाखाओं छारा किया गया 
आलोच्य व में कुत्त १३,३३,००० रुपये का माल तय्यार किया गया और इसमें 
से १० लाख रुपये का साल यूदाइटेड ज़ाविन्सेज़ ४न्‍्डीक्र फ्ट तथा उसकी साखाओं 
द्वारा बेचा गया । 


उत्पाइन के समान ही प्रचार काये भी होता रहा और प्रदर्शनियों और 
मेलों में सम्लित होमे के लिये सांग बराबर बढ़ती रही। आलोच्य व में १३ 
प्रदर्शिनियों में विभाग का बस्त्र और जापान भजा गया। दूसरी अच्छी बात 
यह हुईं कि जनता की ओर से व्यापार की बहुत सी बातों के सम्बन्ध में पूछ- 


बोड आफ 
डर डस्ट्रीज 


आर्थिक 
सहायतायें 


विशेष कला 
सम्बन्धी शिक्षा 


विशेष कला 
सहायता तथा 
श्रनुसम्धान 


विभागीय 
योजनायें 
» ऊन 


२ हेंडलूम 
योजना 


३ प्रचार 


व्यबसायिक 
सूच्चना 


घेेलू उद्योगों 
का विकास 


उद्योगों को 
सहायता 


हाथ से बना 
कागज 


कोल्ड का तेल 


पटसन योजना 


धर 


तांछ की गयी चिससे यह इच्छा प्रकट होती थी कि युद्धोत्तर काल में बहुत से उद्योग- 

ये चलाये जायेंगे । इसके अतिरिक्त औद्योगिक जांच का काय हाथ में लिया 
गया जिसका प्रयोजन १६२१-१३ को जिलों की औद्योगिक जांच की रिपोर्टो का 
संशोधन करना, प्रान्त की एक प्रमारिक व्यावसाथिक डायरेक्टरी तय्यार करना 
ओर उद्योग-धन्धा और व्यापारों की एक सामान्य जांच करते रहना था। २३ ज़िलों 
की उद्योग-व्यापार सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट मिलीं और उनके लेख अन्तिम दिथि 
तक ठीक कर लिये गये । वि 


घरेलू उद्योगों तथा उनके विकास पर फिर से ध्यान दिया गया झौर काग्रेस के 
१६३७-३६ ई० के शासन काल में बनायी हुई योजनाओं की परिकतिंत परिस्थिति 
में फिर से परीक्षा की गई | इलके परिणाम स्वरूप आलोच्य वर्ष के अन्त में आधे 
दर्जन योजनायें स्वीकार की गई। इनमें हाथ से कागज़ बनाने; कोल्हू से तेल 
निकालने और हाथ से कपड़ा छापने के उद्योगों का विकास करता और खिलौन 
तथा टोकरियां इत्यादि बनाने के काम के सम्बन्ध में परिक्षण करना सम्मिलित हैं। 


छोटे परिमाण के उद्योगों के लिये ऋण देने की योजना पर विचार किया 
गया और तद॒थे एक लाख रुपया स्वीकृत किया गया। बड़ी बड़ी मशीनों को 
खरीईँनें के सम्बन्ध में प्रा्थना पत्र जो * विभिन्न उद्योगों की ओर से दिये गये थे 
प्रान्नीय शासन ने अपने अनुरोध के साथ भारतीय शासन के पास भज दिये। 
इसके अतिरिक्त सूती कपड़े के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये ८३५८० सिपंडिल 
वतेमान मिलों के लिये और, १८०,४२० नई मिलों के लिये भारतीय शासन की 
योजना के अधीन नियत किये गये । 


हाथ से कागज़ बनान के सम्बन्ध में अनुसान्धान करने और काम सिखाने 
की श्रेणियों की योजनाओं का काम सफलता से चलता रहा । 


कोल्हु से तेल निकालने की योजना की उन्नति अच्छे ढंग की लकड़ी जिसमें 
हु और उसके विभिन्न भाग बनाये जा सके न मिल सकने के कारण 
बहुत कुछ रुक .६। इस काम से सम्बन्धित लोगों को साथ ही बहुत 





. बड़ी संख्या में नक्शे भेजे गये और शिक्षण प्राप्त बढ़इयों को बनाने के लिये 


भेजकर उनके धनियों का प्रबन्ध किया गया। 


एक ही प्रकार के लम्बे तथा साफ पटसन को अधिक मात्रा में प्राप्त करने 
के लिये एक विशेष प्रकार की एक ही प्रकार के नोक वाली कंघी की व्यवस्था की 
गई । उपज की वृद्धि के लिये भी प्रयत्त किया गया । 


है 


मुसब्बर वेनोवा तथा अन्य देशों से सम्बन्धित अन्वेषणों के फल का अकाशन 
किया गया । वेनोबा को कोमल बनाने का नया ढल्ज वर्णनीय है। 


एक सामान के गुण ((०७०)॥ए) का दस लाख मन कडुवा तेल वड्भाल, 
आसाम, बिहार और उड़ीसा; प्रान्तों के तथा ईस्ट इन्डियन रेलवे ओर अवध 
तिरहुत रेलवे को पहुँचाया गया। सर्वत्र एक समान पहुँचान के कारण कोई 
शिकायत या मुकदमा न हुआ। विशेष खोज से पता चला कि भरभंडा का बीज 
( जो विषाक्त होता है | सब ग्रकार के खाने वाल तेलों में नहीं मिलाया गया था | 


कांच के उद्योग में कोयल की कमी विशेष बाधक रही । बड़ी फेक्टरियों 
में कोयले की कमी रही तथा छोटी फ़ेक्टरियों को लकड़ी का प्रयोग करना पड़ा | 
चूड़ी उद्योग में कोयले का पहुचान बढ़ा और पहिले वर्ष से सम्पूर्ण पहुचान ५० /& 
अधिक रही परन्तु आपस की होड़ तथा साम्प्रदायिक दद्ों के कारण इस उद्योग 
में प्रशंसात्मक उन्नति नहीं हुई। प्रान्त में कांच के उद्योग की उन्नति के लिये 
सरकार के ग्लास टेकनालोजिप्ठ ,को इंगलैड, अमरीका तथा यूरोप के कुछ भागों में 
अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजा गया | 

चीनी मिट्टी के बतेन बनाने के उद्योग में आशा जनक उन्नति रही और 
गड्जा ग्लास वक्‍से, वलावली, दी स्टार पाटरी बक्से, आगरा और दी स्टैन्डडे 
पाटरीज लिमिटेड, गाजियाबाद विशेष वर्णन करने योग्य हैं. क्योंकि इन्होंने 
उत्पादन काष्ये को फैक्टरियों के पैमाने पय किया । 

कोयले की पहुचान वर्ष भर कम रही । जिसके कारण पहुचान पर नियंत्रण 
आवश्यक होगया | प्रांत्त को ईंटे के भट्ठों के लिये १४५८ बेगन कोटे का 
कोयले का बुरा प्राप्त हुआ तथा २३ उद्योगों-धन्धों के लिये १९०० वेगन स्टीम 
कोयला प्राप्त हुआ जिसका नियन्त्रण भारतीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकार को 
हस्तातन्रित कर दिया गया था। बड़े पेमाने के उद्योगों में कोयले की पहुँचान 
भारत सरकार ही द्वारा नियन्त्रित रही । 


रिहन्द तथा नायर बांधों के निर्माणाथे दो सीमेंट की फेक्टरियों के ग्रासम्भ 
करने की सम्भावना के अनुमान करने हँतु निपुण भूटशास्त्र वेताओं ने मिजोपुर 
नैनीताल, तथा देहरादून क्षेत्रों में काम किया । लखनऊ में पाई जाने वाली खरिया 
मिश्रित मिट्टी के आधार पर एक सीमेंट फ्रेक्टरी स्थापित करने का लाइसेंस दिया 
गया । 

गवर्णमेंट सेन्ट्रल वकशाप कानपुर जो मेकानिकल इन्जिनियरिज्ञ विभाग 
की सबसे आवश्यक वकेशाप है - डाइरेक्टरेट जनरल आक एयर क्राफ्ट के कार्य 
के करने में फरवरी तक लगी रही | उसके बाद इस दृष्टि कोण से कि सब वर्क 


आलू, वेनोवा 
तथा श्रन्य 
द्वेशों 
सरसों के तेल 
की पहुचान 


कांच उद्योग 


4] 
चीनी मिट्टी के 
बर्तन 


कोयला 


सीमेंट 


गवनेमेंट संटुल 
वकशाप 


गवनमेंटस 
वकेशाप रुइकी 


मोटर यातायात 
रख रखाव 
सर्किल 
युक्त प्रांत- 
कानपुर 
गवर्ममेंट वर्केशा प 
बहराम घाट 


अ्रम पहुचान 
डीपो, गोरखपुर 


सुखाने वाली 
डिहाइड शन 
फक्रदरियां 


६.६ 


शाप! में बराबर पूरा काम रहे, यह व्यवस्था की गई थी कि समस्त सरकारी 
विभाग के सब मेंकेनिकल कार्योःकी सूचना मेंकेनिकल्ष इन्जिनियथरिद्ञा विभाग 
के सुपरिन्टेन्डिज्न इन्जिनियर को दी जाय जो कानपुर था रुढ़की में उन्हें करवाने 
का प्रबन्ध कर सक्के । इतना होते हुये भी गवनमेंट सेन्ट्रल बे शाप भ॑ काम की 
कमी ही रही जब तक कि उसे २०,००० भ्रजाहलों का आडेर न मिला। 
उत्तम प्रकार के हलों तथा गन्‍ते के कोलहुओं के बनाने के द्वेतु प्रयोग किये 
गये । 

गबनमेंट वर्केशाप रुड़की में भी काफी काये नहीं रहा और कुछ आशावश 
मांग के पर्व ही उत्पादित कृषि अम्बन्धी औजार विभिन्न कारणों से बेचे न 
जा सके । 


मोटरों की मरम्मत बाली तथा जनरल इन्जिनियरिक्ग वर्के शाप अप्रेल में 


ग़बनेमेंट सेन्ट्रल वर्क शाप के अहाते में पहुँचा दी गई इसका काम मोटरों की 


सब प्रकार की मरम्सत करना था। कल पुर्जों की कमी के कारण पदाधिकारियों 
के मोटरों की मरम्मत की योजना झुछ मन्द गति से चलती रही। 

इस बके शाउ में युद्ध के पश्चात बहुत कप्त काये रह गया अतः इससें 
अन्य प्रकार का लकड़ी का काम होने लगा जेसले कि सावंजनिक निर्माण तथा 


अन्य विभागों के लिये फर्नीचर दरवाजे बनाना इत्यादि । 


दिसम्बर १६४६ ई० में सरकार ने उद्योग सब्म्यालक के सभापतित्व में 
मेकेनिकल इन्जिनियरिज्ञ विभाग के भविष्य की जांच के लिये एक जांच समिति 
नियुक्त की ओर इसकी रिपोर्ट विचाराधीन रही। 


गोरखपुर के कलेक्टर लेवर सप्लाई डिपो के शासनअध्यक्ष बने रहे। डिपो 
ने एश्ज्रमेंट एक्सचेंज आदि की सहायता से प्रान्तीय ग्रप इम्प्नायमेंट योजना के 
अधीन प्रान्‍्तीय योजनाओं में २,.६७,६ तथा कोयले की ज्ेत्रीय योजना में प्रान्त 
के बाहर २७,१६८ श्रमिकों को भेजा। सिंगरानी कोलियरीज ( दक्षिण ) में भेजे 
गये कोई ३,३१८ श्रमिकों को छोड़कर अन्य समस्त श्रमिकों की लिखा पढ़ी रेकाड 
आभिस में कर ली गई थी और अपने प्रान्त में आ जाने पर उनके सब लेखों 
तथा देने पावन का समाधान कर दिया गया। केवल बंगाल-बिहार कोयल्ले 
की खानों तथा सिगरानी कोलियरीज, के श्रमिकों को छोड़कर-होम सर्विश 
यूनिटों तथा सुरक्षा योजनाओं में लगाये गये श्रमिक उनकी टर्म समाप्त होने पर 
अथवा पहले ही वापस करा लिये गये । 

युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ सितम्बर १६४४ ई० में फरुरूखाबाद, फतेहगढ़; 
लखनऊ की तीनों डिहाडड़ शन फेक्टरियां बन्द कर दी गई'। लेकिन भारत के 


६७ 





कुछ दक्षिणी प्रदेशों में दुर्मिक्ष अस्तित जेत्रों में खाद्यान्न की कमी पूरी-कहते 

(रण भारत सरकार के आदेशानुसार फरुखाबाद तथा फतेहगढ़ की फ्ैकटरियों 
को फिर चालू किया गया। और उन्हें दुभिज्ञ ग्रसित क्षत्रों में सुखाये हुए आलू 
भजे गये । माच से लेकर जून तक चार महीने इन फेक्टरियों का ७व्चालन हुआ 
ओर इस अवधि में फरुखोंबाद की फेक्टरी ने २६४ टन ३२७० पों० और फरुखाबाद 
की फेक्टरी ने ८५४ टन १६०८ पौ० आलू सुखाये । 


२७--खाने ओर पत्थर का खाने 
( १६४३ बे के लिए ) 
यशाथे प्रांत में खनिज पदार्थों का अभाव +। यद्यपि इलाहाबाद, बांदा 
तथा भांदी के जिलों में पत्थर और पीली मिट्टी की खाने हैं और हमीरपुर में 
सेलखड़ी की खाने हैं । उक्त पत्थर की खानों को भारत सरकार ने अपनी विज्ञाप्ति 
नं० एम १०४१, - तारीख २० चनवरी १६३८ जौ समय समय पर संशोधित हुई 
के अनुसाश खाने ही की श्रेणी में रखा हं 


हमीरपुर जिले मे सेलखाड़ी की खानों को इल साज्न उनके सालिकों न नहीं पंद,बार 
चलाया और दूलरी खवानों में मजदूरों ने बिना भ्ों के काम किया; हिरमिजी, 
पीली मिट्टी और बालू निकात़ गये । पत्थर के ढुकड़े, कन्छझेट तथा मोरस लमस्त 
खानजों का परिमाण ८६,८३६ ३॥४ टन तथी मूल्य २,६६,६६१ रु० था। 


माँधी जित में मजदूरों के मिलने में कठनाई हुई, परन्तु बाँदाऔर हीं 
इलहाबाद में ऐसी वाय नहीं थी। काय्ये के अनुलार श्रमिकों की मंजदूरी ॥) से 
लेकर २) रु? तक रही थी । 


रों और माजिकों के संवन्ध अच्छे रहू खाने साऊथी पर मजदूरों साधारण 
बच्चों की पढ़ाई का अवन्ध न था। शराब अधिक नहीं पो गई और बद्माशी में 
चालान नहीं हुये । इस साल कोई दुघेटना भी नहीं हुई । 


२८--ब्यापारिक तथा ओव्रोगिक पेदावार 


पर हक के $ कक फ0 ग न्ट्प्ण 
वर्ष के पहित महीसे भाव बराबर २४१७ रहा और नस्वर में बढ़कर २६६७. 
होगया ओर जनचरी १६४७ $० में घटकर २८१६ रह गया। 
इत साज्न लाब, चरमे, कच्चा लोहा, सीमेण्ट, पेट्रोल और मिट्टी के तेल 
के व्योपार को ७क्का पहुँचा आर चीनी, तम्बाकू, कच्चा ऊन, जूट, चमड़े, लोहे की 
हि कर शो शा ्क 
चादरों तथा कोयले का व्यापार अच्छा हुआ। ब्रिटिश भारत में लोदागरी माल 


यापार की दशा 


ध्प्प 





कयार अच्छा रहा। पिछले साल में ४८२ करोड़ रुपये का ब्यापार हुआ था 
परन्तु वर्ग २१६० करोड़ रुपये का हुआ । 

इस वर्ष कुछ आयात नियोत सम्बन्धी प्रतिबन्ध हुटा दिये गये। दक्षिणी 
अफ्रीका के ऊपर भारत सरकार ने व्यपारिक प्रतिबन्ध लगा दिये । मुद्राका 


. बाज़ार बराबर स्थिर रहा। साल भर भारत के रिज़ब बेंक का भाव ३ प्रतिशत 


प्रमुख उद्योग 
धन्धे 


सूती कपडे 


रहा। पहले वष की भाँति रुपये और स्टरलिड् में ? शि० ६ पे० का ही अनुपात 
रहा | पूरे साल भर सोने चांदी के बाजार में उतार चढ़ाब होता रहा परन्तु 
भाव बढ़ता ही रहा । 


भारतीय रूई के ठेके का भाव स्थिर रहा। वर्ष के आरभ में ४७२४ रू? था 
मई में ४७५ रु० होगया और अगस्त में घट कर ४१० रु० होगया | अगस्त में 
रुई की मिल्ों में ४८ घंटा ग्रति सप्ताह का शुरू हुआ और यद्यपि सरकार ने 
प्रयत्न किया कि तीन पालियों में काम हो, परन्तु विभिन्न कारणों से ऐसा न हो 
सका । मजदूरों की हड़तालें भी होती रहीं । 

सितम्बर से लन्दरन तथा डुमिनियनों में ऊन के नीलाम प्रारम्भ किये गये 
ओर लिवरपुल के नीलाम से यह पता चला कि सफ़ेद और पीले ऊनों का भाव 
स्थिर है और भूरे ऊन का भाव १० प्रतिशत बढ़ गया । 

भारतीये ऊनी माल के उत्पाद को के संध की समध्त यूनिटें नियंत्रण में रक्खी 
गई परन्तु यह नियंत्रण २१ द्सिम्बर को तोड़ दिया गयो और तब से इन यूनिट 
ने शांति काल के समय माल तेयार किया ह। कम्बलों और इटली के बने हुये 
सूत के कपड़े और इग्लिस्तान के ऊनी कपड़े आने लगे परन्तु उनके आने से 
भारत के बने हुये माज्न में किसी प्रकार की अड़चन पड़ने की सम्भावना नहीं है । 

श्रमिकों में उत्तेजता होते हुए भी प्रान्त की।पटसन (की मिलों में बोरियाँ 
इत्यादि बनती रही । इनकी बहुत मांग हैं और इनका भाव बढ़ रहा है । 

रुई तथा सूत की कमी के कारण मोजे बनियाइन इत्यादि के उद्योग को 

भी धक्का लगा इससे सूती मोजा बनियाइन इत्यादि के दाम बढ़े परन्तु कानपुर में 
हड़तालें होने से अधिक साल न तेयार हो सका | 


देश में सृत की कमी के कारण करचघा उद्योग को पहिते की भाँति ज्ञति 
पहुचती रही। कंटोल और मिल के कपड़ों की कमी के कारण करंघे के कपड़ों की 
मांग बहुत अधिक रही | मिल के सूत के अभाव के कारण करघे के कपड़ों में 
गथ से कता हुआ सूत काम में लाया गया ओर सरकार ने स्वात उत्पादक ज्ेत्रों में इस 
काय्य को संगठित किया | जुलाहों को सामान और ओऔज़ार दिये गये और उद्योग 
विभाग के करमंचारियों ने उनकी सहायता की । 


न 


है 


इस माल को प्रान्तीय सरकार द्वारा संयुक्त प्रान्तीय हेन्‍्डीक फ़न्‍्ट की शाखाओं 
के माध्यम से प्रान्त में तथा प्रान्त के वाहर वेचा गया। यातायांत की सुविधा तथा 
कच्चे माल की कमी के कारण अन्य केन्द्र न खोले जासके । उत्पादक ज्षात्रों द्वारा 
बष में २, ८२,००० रुपय का माल तेय्यार किया गया। 


क्रय विक्रय का काय प्रान्तीय क्रय विक्रय संगठन तथा संयुक्त प्रान्तीय 
हेन्डीक फ़न्ट द्वारा इसकी ६ दूकनों ओर १८ एजेन्सियों के माध्यम से होता रहा ! 
वर्ष भर में ६,६१, २९८ रुपय के करवे के बने हुये कपड़े वेचे गये इसमें एजेन्टों को 
दिये गये १,४०,००० रु० के कपड़े भी थे । | 

रक्षा विभाग की मांग के कारण लड़ाई के दिनों में ऊन का उद्योग सार 
प्रान्त में बहुत बट गया था परन्तु लड़ाई बन्द होने पर युद्ध कालीन कारखाने बंद 
कर दिये गये । 

कुमायू डिवीजन में--अल्मोड़ा -नेनी ताल ऊन योजना ओर गढ़वाल-नजीवा 
बाद ऊन योजना चाल की गई जो १६४३ ई० में व्यवसाथिक आधार पर लाई 
गई। वर्ष भर में! १,१०,४२३ रू० का ऊन तेयार हुआ । 


ऊनी वस्त्रों की रंगाई, ओर उनपर कलेफ़ करन का काम उत्तादन कन्दी 
पर होता था। फिनिशिद्ग का काम कहीं कहीं स्थानिक होता था नहीं तो सरकारी 
विशेषज्ञों द्ारा नजीबाबाद की फेक्टरीमें१ एक विशेश डिजाइन बनाने वाल ने नये 
प्रकार के १३५ नमूने बनाये | 


मिजोपुर के काज्ीन उद्योग को काफ़ी लाभ हुआ | कालीनों की मांग बढ़ी 
आर मिजोपुर तथा बनारस राज्य में अनेक कारबार खुले और बाहर से भी माँग 
आने लगी जिसके फलस्रूप लागडाट हुई और माल घटिया बनने लगा। इस लिये 
उद्योग विभाग ने अच्छा माल तेयार होने के लिये कालीन पर नियंत्रण लगा दिया। 

रेशम के धागो की कमी के कारण इस उद्योग को धक्का लगा । परन्तु सरकार 
ने भारत सरकार के डिस्पोजल डायरेक्टर से सूत का प्रबन्ध किया और बनार्ष के 
जुलाहों को दिया जिससे उनको कुछ सुविधा मित्री । 


रंगाई के सामान के अभाव के कारण इस उद्योग को भी ज्ञति पहुची, 
परन्तु सरकार ने हेन्डीक फ़ट की सहायता से व्यापरियों को रंगाई का देशी सामान 
दिया । 


इस वे ६४ फेक्टरियाँ काम कर हरी थीं | पिछले वर्ष में ५,१४ ६०० टन 
की चीनी के विपरीत उस वर्ष ४;२०,४०० टन की चीनी बनी। परन्तु १६४४ में 
गुड़ से बनाई गई ६००० टन की चीनी के विपरीत १६७६ ई० में घटक २५८० - 
रू० की चीनी बनी | खन्डसारी का मोठे तौर से ७,००० टन तक कम उत्पादन रहा । 


क्रय विक्रय 


उन उद्योग 


रगाई कचप 
करना 
तथा फिनिशिंग 
आलेख डिजाइन 


कालीन 


रेशम उद्योग 


छाट की छपाई 


चोनी 


चमड़ा 


काच 


नेत्र और उसने 
मिलते सुनत 
अन्य उद्योग 


ओद्योगी करण 
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कच्चे चरसे के नियति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर भी गाय का कच्चा चरस 
मिलने में कठियाइ पड़ी ओर इस उद्योग के लिये केवल ४० प्रितशत चर्स मिलन सका 
नियंत्रण उठा लेने पर अब बाजार में उनका स्वतंत्र रुप से उपयोग क्रिया जारहा 
हे । दक्षिणी अफ्रीका के विरूद्ध व्यापारिक प्रतिबन्ध लगा देने से चमड़ा कमाने 
का सामान अमरीका से मगाया जाने लगा जो महँगा पड़ा। फिर भी चमड़े की 
कमाई का काम-सबंदा की भाँति चल रहा है। 

इस उद्योग के लिये कोयल की कम्ती एक बिकट खमस्या रही। उ्द्योग 
विभाग की ग्लास टेक्‍्नालोजी शाखा ने इस उलद्योग की उन्नति के लिये अपना 
पिछला प्रयत्न जारी रक्खा | इस उद्योग को बढ़ाने के लिये स्थिर यंत्रों की माग 
(()त०7 कर दी गई है। कुछ यंत्र आगये हैं ओर कुछ आरहे हैं। शिकोहाबाद 
केथी गालत वक्‍से लि० तथा रेडियो लेम्प वक्‍से के विस्तार में काफी उन्नति 
हुई है.। 

तेल पेरने के उद्योग ने बराबर उन्नति की। फेक्टरियों के ऐक्ट के अधीन 
रजिस्टर्ड तेल की मित्रों की संख्या जो पिछले वर्ष १०३ थी इस बषे बढ़कर १३१हो गई । 
कड॒बा तेल बंगाल भेजा जाता रहा। चारो डिड्ाइड् शन फेक्टरियाँ भारत सरकार 
के अधीन रहीं। कास्टिक सोडा नारियल के तेल की कमी तथा कडुवे तेल के 
ऊँचे दामों के कारण साबुन के उद्योग को हामि पहुँचती रही। कागज तेयार 
करने और बेचने में इस साल लड़ाई के दिनों से अधिक कठिनाई पड़ी और 
सरकार और जनता की माँगे न पूरी हो सकी इस उद्योग को काफ़ी कोयला 
भी न मिल सका । लड़ाई के फन्न स्वरूप लकड़ी के सप्तान के उद्योगों में भी उन्नति 
न हो सकी । १ अगस्त १६४३ ई० से दियासज्ञाई का मूल्य दो पैसा कर दिया गया 
क्योंकि उसके बनाने के साधन मिल गये थे युद्ध के कारण अल्लीगढ़ के ताले भी 
घटिया हो गये । अब अल्लीगढ़ के नये किघ्म के ताल बाजार में काफ़ी मिल जाते हैं 
बिजली से कलई करने का उद्योग बढ़ रहा है परन्तु मोदे ढंग से किया जाता है । 
सुनहरे और रुपहले घागों के उद्योग को मरोसिराइजड की कमी के कारण हानि पहुंचती 
रही, रसायनिक उद्योग को अनेक कारणों से हानि पहुँचती रही । चीनी ओर कुनेन 
के कमी के कारण औषधि उद्योग में भी कमी रही | पावर अल्कोहल के लिये सेन्ट्रल 
डिस्टिलरी एण्ड केमिकल वकक्‍से लि० मेरठ सबसे बड़ा कारखाना है । - 


२€-- श्रग्न 


श्रम परिस्थित कठिन रही । १६४५ ई० की ४३ हड़तालों के विपरीत इस , 
वर्ष के ऊची मजदूरी तथा बोनस के लिये ७३ हड़तालें हुईं) लेबर कमिश्नर तथा 
उनके एक पदाधिकारी ने ४६ व्यापास्कि ऋंगड़े प॑चों के निणेय के लिये भेजे | पिछले 
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वर्ष की ६६४ शिकायतों के विपरीत इस वा में १६६५ शिकायतें आई'। २६४४ 
में ४2४ कगड़ों के विपरीत इस बषे समफौता अरूसरों ने ८२७ रगड़ों का नियटारा 
किया। मजदूर सभाओं की रजिम्ट्रियां काफी लोक प्रिय रहीं और इस वर्ष इनकी संख्या 
४३ से बढ़कर १२६ हो गई। वार्षिक विवरण पत्रों को प्रल्‍्तुत न करने पर ३ संघों की 
रजिस्टरी रद कर दी गई। कारबारों को अपने अस्थायी आदेशों के मसोदे को 
कमिश्नर द्वारा प्रमाणि कृत कराने के लिये १६४६ ई०ें से इण्स्डिट्रयल इज्जायमेंट 
स्टेडिंग आडले ऐक्ट बनाया गया। काझी प्रचार करने पर भी बहुत कम संघों 
ने अपने स्थाई आदेशों के मतौदे किये । जो मसोदे गड़बड़ और अपूरो थे 
वे लोटा दिये गये। 


... रहन सहन के व्यय, फुटकर मूल्य, श्रमिकों की ज्ञति पूर्ति श्रमिक कल्याण 
काये, ओद्योगिक झगड़े; इम्पलायमेंट एक्‍्तचेंज, अनुपस्थिति, बोनस, व्यापारिक 
संघ, इत्यादि के आंकड़े जो श्रम आफित में आते थ वे स्टेटिस्टिकल सेक्वन में तय्यार" 
होते रहे । श्रम पत्रिका विभिन्न समाचारां सहित छपती रही । १६४६ ई० में कानपुर 
अवकाश तथा उनके उपयोग करने क ढंग पर जांच की गई। भारंतं सरकार 
की ओर से पारिवारिक आय व्यथक की भी जांच की गई । 


१६४५ इ० में १०४७ फेक्टरियां बढ़कर १०६६ हो गई । ८३ नई फेक्टरियों की 
रजिस्ट्री की गई, ६७ की रजिध्टी रद्द करदी गई। एक फेक्टरी एक दूसरे फेक्टरी 
मिला दी गई । १६७४ इ० में ३४५२७ के विपरीत फेक्टरियों के इन्स्पेक्टर ने ७,२१८ 
निरीक्षण किये और विगत वर्ष के १६० चालानों के विपरीत २४५४ चालान किये 
गये । पिछले वर्ष १६४४ इ० में ५५१६ दुघंटनाओं वे विपरीत वे घटकर ४७,५६५ ही 
हुई जबकि विगत वै में ४३ के विपरीत ३२ से मौतें हुई और १६७४ इ० के ७६० 
गम्भीर दुर्घेटनाओं के विपरीत ४७८ गम्भीर दुघेटनायें हुई। मजदूरी की अदायगी 
के ऐक्ट के अधीन १६४४ इ० में २७५ के विपरीत २७५ शिकायते हुई ओर वच्चों को 
नोकर रखने के ऐक्ट के अधीन १६४४५ इ० में ७२० जाचों के विपरीत ८२४ से जाचे 
की गई । बोयज्ञसें ऐक्ट के अधीन वर्ष के अन्वतेंग १६८७ निरीक्षण जिसमें २७७ 
हाइडोलिक परीक्षण तथा ३८ वाष्य-परीक्षणु भी शामिल्र किये गये। आकप्मिक 
जांचों की संख्या १६४५ इ० में २,४०४ के विपरीत इस वष २,६४७ हुई। कुछ जाचों 
की संख्या १६४५ इ० में ४,३४० के विपरीत ४६४४ हुई। 


इस दिशा में चिकित्सा सम्बन्धी दुग्ध वितरण, फिजिकल कल्चर, जच्चा बच्चा 

के कल्याण, के कार्यों की ओर विशेष ध्यान दिया गया और तीन कल्याण केन्द्रों 
के बढ़ने से इन केन्रों की संख्या बढ़ कर ३३ तक पहुँच गई | दो “क” श्रेणी के 
दो को मेरठ और बनारस में स्थापित किया गया और एक मुरादाबाद में। 


श्रमके आंकदे 


श्रप पत्रिका 
जाच तथ 
रिपोट 
परिवारिक 
आयत्ययक 
फेक रिया और 
व्यायन्स 


ओद्योगिक 
कल्याण कार्य 
६. 


सामान्य 


बहु उद्देश्य 
समितियों और 
ग्राम बेंक 
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स्‍्काउटिब्न काय्ये को प्रोत्वाहन दिया गया और कानपुर के एक मेले में वालचरों 
ने प्रशांसनीय कार्य किया। स्वास्थ्य सन्बन्धी लेक्चर दिये गये तथा खेज् और 
अखाड़ो फी भी व्यवस्था की गई । 


३०--ुद्धोत्तर पुनर्निमाण (एकीकरण) 


युद्बोत्तर पु्निमोण और विकास योजना के लिये (१६४५-४८)३० १६४५ 
में बता दी गई थी जो पहिले पहले ३५४ करोड़ रू० की व्यवस्था थी। बाद में संशोधन 
करके?१६४५-०६ इ० तथा १६४६-४७ इ०के लिये इस पर केवल १५६२० ६ लाख रु० के 
खचचेंका अनुमान किया गया इसमें ये योजनार्यें साम्लिलित थी (१) सब से पहिले की 
जानेवाली विकात योजनायें ५,६४,६३ लाख रुपये (२) सड़को तथा दूसरे निर्माण 
काय्यों पर अनुमानित खचों १७,६४१ लाख रू० (३) क्ृष्षि, सहकारिता उद्योग; 
श्रम, शिक्षा, चिकिः्सा, सहायता, सावेजनिक, स्वाध्थ्य इत्यादि पर अनुमानित खर्चा 


“लगभग २२५१४ लाख रु० । (४) इस योजना को चलाने वात्ते अमज्े को काम 


लिखाने की योजना पर लगभग १० ८ लाख रु० (५) लड़ाई से लोटे हुये सिपाहियों 
के लिये विशेष्ष कल्याण केन्द्रों पर १०१६ लाख रू० | (६) भारती सरकार के साथ 
अलग से धन का प्रबन्ध करके चलाये जानेवाजञे कुछ योजाओं पर १८३ लाख 
रुपये। विभिन्न कारणों से इनमें से बहुत सी योजनाये चलाई नहीं जा सकीं। 

आशिक वर्ष १६४७ ४८ में धिकाल का एक और काय्ये क्रम विभिन्न 
विभागों से प्राप्त हुआ था। परन्तु १६४६ ३० के कै तेन्डर वर्ष में यह कार्य क्रम पूरा 
नहीं किया जा सका था । 


३१--सहकारिता 
कृषि सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने के कारण सहकारिता आन्दोलन 
चलता रहा। राशन पर निय॑त्रण हो जान से लाखों ऐसी सम्रितियों की आवश्य- 
कता का अनुभव किया जाने लगा । इस लिये विगत वर्ष की १६,००० 
समितियों के विपरीत इस वध में समितियों की संख्या २१,००० तक पहुँच गई। 
इस अन्दोलन में सम्पूर्ण काम चलाने वाली पूजी ६७३ करोड़ रु० है जिसमें २६७ 
करोड़ रु० स्वयम इनकी है । 


परिमित दायित्यों और बहु उद्द य वाली ग्राम्य सहकारी समितियों की संख्या 
वढ़ कर ७,००० हो गई । अतः ऋण देने वाली ऋषि समितियों की संख्या ६००० 
से नीचे हो गई क्योकि उन्हें बहु उद्देश समितियों में परिणत कर दिया गया था। 
इनको आस्थ वेड्टों के रूप में भी जाना जाता है और इन्होंने अधिकतर उधार 
देने का काम किया। जिला तथा केन्द्रीय सहकारी बेंझ्लों की संख्य। ६५ थी और कुछ 
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बेकों के पास अपनी ऋण क्रियाओं के करने के लिये काफी रुपया था। प्रान्तीय 
सहकारी वेड्डू ने अपना दूसरा व पूरा कर लिया | इलकी व्यापार करने की पूजी 
१८ लाख रु० से बढ़ कर ४७ लाख रु० हो गई | इसने रिजव बेडु आफ इन्डिया 
११२ प्रतिशत व्याज की दर से १ १/४ लाख रु० ऋण भी लिया | 

दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या वढ़ कर रे८ हो गई जिन में से लखनऊ 
तथा इलाहाबाद के सहकारी दुग्ध संध प्रशमुख है। उन्होंने अपने अपने से २४ सील 
दूर तक काये समितियों से दूध लेकर नगर में पहुँचाया इन दोनों समितियों ने २६,००९ 
मन दूध २२८ लाख रू० में लेलिया और २०,००० मन दूध २२३ लाख रु० में 
जनता के बीच बेचा। इलाहाबाद तथा लखनऊ की समितियों का प्रति दिन का 
ठुध-पहु चान क्रमशः ३० और ४० मन है । बनारस में भी यह कास्ये वर्ष के अंत 
में उठा लिया गया | लखनऊ में भ्युनिलिपल स्कूलों के बच्चों को भी सरकार द्वारा 
इन समितियों के माध्यम से दान के रूप में दूध दिया गया । 


प्रांरस में इस योजना को लखनऊ, इलाहाबाद तथा बनारस जेसे नगरों 


जहां ऐसी समितिया पहले ही से वर्तमान है, में काय्येन्वित करने का ते किया गया 
योजना यह है कि प्रति दिन १० से २५ मील तक के घेरे के गावों से प्रति दिन दृध 
लाकर क्रन्द्रीय समिति में दे दिया जाय और वहाँ से शुद्ध करने के बाद नागरकों का 
विभिन्न केन्द्रो द्वारा दिया जाय। इस काय्ये के लिये १०-२५ मील के घेरे के गावों 
में शाखा समितियों द्वारा स्वच्छ प्रणाली के अनुसार दूध उत्पन्न किया जायगा 
ओर वहाँ से साइकिल द्वारा शहर में. भेज दिया जायगा। । 


प्रान्त में १४ सहकारी-घृत तथा ६०० प्राथमिक घी समितियां विशेष कर 
एटा; मेनपुरी, आगूरा, जालौन, बांदां और मांसी ज़िलों में थी उन्‍्होंन ६५००५० 
मन घी इकट्ठा किया जो १६४५-४६ ई० में संधों द्वारा वितति किया गया । 


संगठित करने के नये चछ्ोत्र सहारनपुर मुजफ्फर नगर, मेरठ, विजनौर तथा 
फतेहपुर जिलों में थे। १६४४-४६ ई० में संगठित किया गया ज्ञत्र ६३६८ एकड़ था 
ओर संगठित क्षेत्रों के एकड़ को मिलाकर सम्पूर्ण योग &8,श५८० एकड़ था। 
संगठित करने के लिये समतियाँ ३०० से अधिक थी । 


जनता तथा जिला अधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों की सहायता की 
काफी माँग रही किन्तु कोष की कप्ती तथा दीखे और निपुण कमचा रियों की कमो 
के कारए नहें समतियाँ अधिक संख्या में बनवाई न जा सकोीं। , तथा पुराने क्षेत्रों 
में ही काम हुआ। इनका कांय्य बिकास तथा क्रय विक्रय संव कोअपरेटिव 
डेवलपमेंट मारक्रे्टिंग फेडरेशन के अधीन होता था। इस संब के अधीन विभन्न 
सामग्रियाँ बांटी जादी थीं । सम्पूर्ण वष के क्रथ विक्रय की रुकम लगभग ४ करोड़ 
रुपये थे । 


दुग्ध संगठन 


युद्वोत्तर दुग्ध 
 पहु चान 
योजना 


घी की सहयोगी 
समितियाँ 


जोतों को 
इकट्ठा! करना 


आवश्यक 
सामग्रियों 

का सहकर दंग 

से बॉटा जाना 


ओद्योगिक 
समितियां 


आन्दोलन का 


संगठन और 


विकास :- 


इंखस विकास 
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प्रान्तीय औद्योगिक संघ (प्राविनिशयल इण्डप्ट्रियल फेडरेशन' तथा इससे 
सम्बन्धित समितियों का मुख्य उद्दे श्य युद्ध के दिनों में मजरी कपड़ा तथा निवाड़ 
बनाना था। उसके बाद नागरिक उपयोग के लिये इन्हों ने धोतियाँ तथा साड़ियाँ 
बनाना प्रार्म्म किया। सण्डीला तथा बारबंकी की समितियों में तुगियाँ बनी हैं। 
इस संघ तथा इससे सम्बन्धित समितियाँ द्वारा वितरित सूत ५० प्रतिशत से बढ़कर 
६० तक प्रतिशत होगया । 

पांच वर्षो के युद्ध काल में ऐडबाइजरों के शासन काल की इनकी गति विधियों 
को परिवतेन करने का त्रिचार किया गया और उसके फलस्वरूप ४ काम लिखाने के 
केन्द्रों प्रतापगढ़, गोरखपुर तथा फेजाबाद, में सुपरवाइजरों के लिये फेजाबाद ही 
में एक इन्सपेक्टरों को ओर आउडटिरों को काम सिखाने का केन्द्र खोला गया । 
जिसमें ३४२ सुपरवाइजरों और ७०' इन्स्पेक्टरों को काम सिखाया गया और ६ 
मास में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त किया गया। 

“पाँच वर्ष के इस काय्ये के फल्लस्वरूए ३००० वहु उदृश्य समितियों को जो 
३० से सम्बन्ध की जायगी, पूर्ण विकास फे प्रयोजताथ बनाने का विचार किया 
गया । परन्तु वर्षो के समाप्त होने से इस बिचार को दूर कर दिया गया है और 
१०.२४ गाँवों में एक लरकारी बीज गोदाम के इधर.उ्धर एक २ समिति खोलने 
का बिचार क्रिया जा रहा है। यह प्रयन्त किया जायगा कि प्रत्येक परिवार का 
करत्तों इसका सदस्य होगा। इस लमिश्ति का मुख्य उद्दे श्य होगा। आनाज दूध घी, 

6". थे प्री कम ७५ 

कपड़ा इत्यादि की पेदाबार बढ़ाना और इस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर जोलाइटी 
अच्छे ढंग की खेती की बिधि, दुग्धशाला संचालन, सूत कातने और कपड़ा बिनने 
की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी । यह भी ,सम्भव हे कि सोसाइटी आगे चलकर 
सदस्यों के वितरण करने के उदद श्य से. प्रयोग को बस्तुओं, जेसे; मिट्टी का तेल, 


कपड़ा; नमक, बतेन और ऐसे उपकरण तथा सामानों जेसे अच्छे ढंग के हल, 


तथा अन्य खेती की मशीनों चर्खों, का स्टाक जमा करें। 


३२ ईख विकास 


ईंख बिकास के काय्य २१ ५१२ गांवों में सहकारी ईख सप्लाई समितियों 
द्वारा किये गये जबकि पिछले वर्ष में १६,१८३ गांवों में यह काम हुआ था । ६३ 


, समितियों में ६८ गोदाम थे और उक्त समितियों के ८५२७;६६८ सदस्य थे जबकि 


पिछले वर्ष ७४४७,७४६ सदस्य थे | शक्कर के कारखानों के सुरक्षित ज्षेत्रों में ईख 
की उन्नति की किस्मों ने अन्तगंत क्षेत्रफल पिछले वे फे ७७६५७ हजार एकड़ से 
७२०३ हजार एकड़ घट कर रह गया। पर स्वीकृत किस्मों के उस बीज का परिमाण 
जो समितियों द्वारा बांटा गया था; १;७६०,७६० मन से २,१५२,८६६ मन की 


रा 
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ब्ृद्धि हुई जबकि केमिकल (रासायनिक) खाद तथा पांस के वितरण सें गत वर्ष से 
काफी उन्नति हुई क्‍योंकि २०४,६०७ मन तक वितरण हुआ । समितियों ने कुछ ग्राम 
सुधार के काम भी किये, जेंसे १,४६६ मील की पक्की तथा कच्ची लड़कों की मरम्मत 
तथा उनका निर्मोण, छोटी पुलियाँ तथा पुलों का निर्मोण और मरम्मत और 
४१ सड़कों का वितरण, ४१ विभिन्न केन्द्रों में मिट्टी तथा जलवायु की विभिन्न 
दशाओं में - योग की जाने वाली उपयुक्त ईख की किस्मों, नसेरो अभ्यासों तथा 
खादों के प्रद्शनि करने के लिए क्षेत्रीय परीक्षात्मक, प्रयोग किये गये। सामान के न 
मिलने तथा मूल्यों में वृद्धि के कारण वांदे जाने वाले औजारों की संख्या कम 
पड़ गई । 


वष के अन्तर्गत १४०,०७१,००० मन गन्ना शहर के कारखाने में पेरा गया 
जिसमें से सहकारी समितियों ने लगभग ७८७ प्रति शत की पूर्ति की | इन्तजाम 
के खर्च में वृद्धि होने के कारण १७ समिप्रियां घाटे पर चलीं। समितियों ने अपने 
सदस्यों को पिछले वर्ष के २४,६७,६४५ रू० के ऋण के स्थान पर इस वध के 
३२,२६,३६४ रू० का ऋत भुगतान किया | 


१६४५-४६ ई० के ईंख पेरने की ऋतु में शक्कर के कारखानों के फाटकों पर 
सप्लाई की जाने वाली ईख १४ आ० ६ पाई प्रति मन तथा बाहरी स्टेशनों पर 
दी जाने वाली ईख १४ आए प्रतिमन का कस से कम्र मूल्य नियत किया गया था । 
प्रत्येक कारखाने के लिये ईख की एक, न्यूनतम सात्रा निर्धारित कर दी गई थी जो 
उसके लिये पेरना अवश्यक था लेकिन मिराई की अधिकतम मात्रा पर कोई 
प्रसिबंध नहीं लगाया गया । ७० कारखानों में से ६६ कारखानों के पेरन का 
लाइसेंस १६४५-०६ ६० के ईग्ब पेरने की. ऋतु में बदला गया और इन कारखानों ने 
१४०,०७१५००० मन गन्ना पेरा और ४;१४,६५७ टन शकर तेयार किया। ऋतु की 
ओसत अवधि ६६ दिन की थी और १००६ प्रतिशत, की औसत बसूली हुई। 
कारखानों ढ रा १२ गये समस्त गन्ने पर एक आना ग्रतिमन का कर लगाया गया 
था। पर वह आज्ञा जितलमें गुड़ के उत्पादन पर रोक लगाया गया था और जो 
४३ कारखानों के फाटकों के भीतर लागू की गई थी, “अप्रेंल १६४६ ६० के पूवेभाग 
में ही वापस कर ली गई थी। १६४६-४७ ई० के पेरने की ऋतु के लिये ईख का 
न्यूनतम मूल्या १ रु० ४ आ० प्रति मन नियत किया गया था । 


श्री के? आर० मैल्कालम १० मई, १६४६ ई० तक चेयरमैन, शुगर कमीशन, 
संयुक्त प्रान्त तथा विहार के पद पर रहे। उसके-बाद श्री बी. बी. थिंह, जिन्‍्हों ने 
शूगर कंट्ोलर, संयुक्त प्रान्त के पद पर काय्ये किया था; उनके स्थान पर हुए। नये 
शक्कर के कारखानों के निभिशि के लिये प्राप्त आठ प्रार्थना-पत्र और संयुक्त प्रान्त 


कै, 


ईख समितियाँ 
तथा शव का 
क्रम विक्रय 


लेन देन 
शंख का मूल्य 


शक्रकर कमीशन 
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के सीतर किसी स्थान पर स्थिरयंत्र की हटाने की अनुमति के लिये पंजाब के शकर 
के कारखाने से प्राप्त एक प्राथेना पत्र, नामंजूर किये गये । इतके अतिरिक्त वर्तमान 
गन्ञा पेरने की ताकत के बढ़ाव के लिए कारखानों से प्राप्त ४ प्राथना पत्रों पर विचार 
किया ग़या और एक नामंजूर हुआ । सरकार की संशोधित नीति की यह घोषणा 
कि ८०० टन तक के कारखानों के बिस्तार की अनुमति दी जाय; इसो कारण 
शकूर के कारखानों में वृद्धि तथा स्थानपूर्ति के लिए ग्राथना उ्त्रों की संख्या में 


वृद्धि हुई । हे 


३३-ग्राम सुधार 
कांग्रेस सचिव मंडल के पद महण करने पर; यह साफ साफ मालुम हुआ 
कि प्रान्त सें ग्राम सुधार कार्यों की सब नीति तथा ग्रोश्राम का पूर्णतया नवीनकरण 
करना आवश्य था। तथापि वर्ष के अधिक भाग में विभाग के काये गत वर्ष की 
भाँति होते रहे और नीचे लिखे शीषकों में विभाजित हैं. :- 
(१) 
ग्राम सेवक स्काउट आन्दोज्ञन . -कार्य साधारण जोश यथा उत्साह 
से होता रहा। आमीणशा[ में स्त्रास्थ्य टीक रखन की भावना 
को जाग्रत करने के लिए, मूक गांव से दूसरे गांब के टूरनामेंट और 
जिला दथा कमिश्नरी के ओल्मपिक खेंलों का संगठन किया गया 
ग्राप्ष सेवकों ने उपयोगी सामाजिक कार्य किया जेसे गांवों में रास्तों 
का सुधार । इस योजना से देहात में लोगों में उत्साह बढ़ा। 


(२) क्‍ 
सेनिक संगठनों द्वारा गाबों में ग्राम सुधार .का काय :--फेजाबाद तथा 
बरेली जिलों के चुने हुए गावों में विस्तृत रूप में ग्राम 
सुधार कार्यो की योजना दो हजार से अधिक गाबों में जहां से 
फौज में अधिक भर्दी हुई, फेलाई गई । सिपाहियों के परिवारों के 
लिए कमचारियों ने जो उपयोगी काये किये, उसकी अधिक प्रशंसा 
की गई । | " 


(३) 


३ छ क 88 की. 


सिपाहियों के शिक्षण केन्द्र: पिछने वर्ष की भांति भारत सरकार के 
2५ कप] फ्री कर] २ और 

आदेशानुसार फेजाकद में उन फौजी अफसरों तथा अन्य बढ़े £क के 

अऊकसरों को प्राम सुधार के कार्यों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रदू्शन करने 


१०७ 
के लिये एक शिक्षण केन्द्र आरम्भ किया गया जिनकी देहाती ज्षेत्रों 
कक. के ३ ४257 के 
में फोज से अलग होकर वापस आने की सम्भावना थी। ऐसा ही 
शिक्षण केन्द्र फोज से अलग हुए अपाहिज सिपाहियों के हित के लिए 
एस० टी० ली० आर० लखनऊ में खोला गया था । 


(४) 
निर्माण कार्य :--पिछल्ल वर्ष की भांति देहात के लिए हितकर निर्माण- 
काय जेंसे गांव की गलियों का पक्का करना, वहां तक जान वाली 
सड़कों का पका करना. पुल्नियों तथा पंचायतघरों इत्यादि का 
निर्माण, किये गये । 
(५४) 


पौधों का लगाना: -पौचे लगाने का विस्तृत रूप से आन्दोलन इस 
असिप्राय से किया गया जिससे कि खेतों के स्तिए खाद के रूप में 
मूल्यवान पशुओं की खाद की वचत हो और यह नहीं कि गांव 
वालों के घरों में ह धन के रूप में उसका प्रयोग हो । 


(६) * 
महिला हितकारी शिक्षण शिविर, फ्रैजाबाद :--फेजाबाद के इस शिक्षण 
कद पर काम जारी रहा जहां महिलाओं को प्रार्थमक सहायता, 
गृह-परिचयों तथा अन्य घरलू विज्ञान और कला जेसे सीने 
पिरोन के काम से शिक्षा मिल्ली। ये महिलायें गावों में भी 
गई और सांव की औरतों में अन्य साम्राजिक काम को करने 
फ्रे साथ जाव साधारण बीमारियों 5 लिए साधारण ओषधियां बांटी । 
उन महिलाओं न उन गांव की ओरतों को, जहां वे नियुक्त की गई थीं, 
ठीक पथ प्रदर्शन और व्यावहारिक रह्ययता पहुँचाई' । २९७ महिला 
अच्यापिकाओं के चार जत्यों को ट्रेनिंग दी गई और ८० महिला 
अध्यापिकाओं ओर १० सिपाहियों की बिधवाओं के पांचवे जत्थे को 
ट्रेनिंग दी जा रही थी | 
(७) क्‍ 
प्रचार:--केन्द्रीय संस्था द्वारा सभी सरकारा। विभागों के कार्यों को प्रचार 


करने के लिए ग्राम सुधार मेगजीन “हल” के सुदश तथा प्रकाशन के 
लिए जिम्मेदारी इन्फारसेशन डाइरेक्टरेट को दे दी गईं थी और रेडियो 


सावजनिक 

निर्माण कार्ये 

सेनिक निर्माण 
काये 


युद्रोत्तर निर्भोण 
कांये 


यातायात 


श्ण्द 


ओर गावों में त्राडकास्ट करने की योजनायें भी उसी तरह उक्त 
डाइरेक्टरेट को हस्तान्तरित कर दी गई' थीं । 

(८) कक... 

देशी औषधालयः-देशी औषधालयों को स्थापित करन की योजना में सनन्‍्तोष- 
जनक उन्नति हुई; २४ नये औषधालय खोले गये और दवाइयों के 
बक्सों की बड़ी संख्या में बृद्धि की गई। इस तरह, इन उपायों से 
ग्रामीणों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकताएं पूरी हुई । 

(६) ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को जो प्रान्त की एक बड़ी जन-संख्या हैं, वास्त- 
विक स्वतन्त्रता प्रदान करने की सरकारी घोषित नीति के कायोन्बित 
करने के सम्बन्ध में; यह निणंय हुआ कि गांवों तथा उनकी जन- 
संख्या का पूरी तरह सुधार करने के लिए विस्तृत शासन प्रबन्ध 


« सम्बन्धी तथा कानूनी अधिकारों के साथ साथ गांव पंचायतों और 


गांव सभाओं की स्थापना के लिए कानून बनाये जाय॑, यह भी प्रस्ताव 
किया गया कि अच्छी खेती करने, लेन देन (क्रय विक्रय ) 
करने, डेरी फाम खोलने के लिए विविध प्रयोजन वाली सहकारी 
समितियां बनाई जायं॑ और गांवों के आशथिक जीवन को नियमित 
किया जाय तथा उसका खुधार किया जाय | 


३४--सावजनिक निर्माण कार्य 


लड़ाई के समय सावजनिक निर्माण विभाग, भवन तथा सड़क शाखा 
( पी० डबल्यू० डी० वी० ऐंड आर ब्रांच) का अधिक विस्तार हुआ क्योंकि 
विभाग ने प्रान्त में ३० हवाई अड्डों के निर्माण का काये लिया और उसके बाद 
प्रांत के सभी सैनिक नि्मोण के काये; कुछ को छोड़कर, इसी विभाग को सोंपे 
गये थे। तथापि बाद में इन सेनिक निर्मोण कार्यों को क्रमशः फौजी अधिकारियों 
को हस्तान्तरित कर दिया गया। 


लड़ाई समाप्त होने के पश्चात्‌ विभाग युद्धोत्तर विकास के निर्माण 
कार्यों को ग्रहर्ण करने में समर्थ हुआ। सेनिक निर्मोण कार्यों में ऋ्रमशः कमी होने 
के कारण और फौजी अधिकारियों के हाथ केन्टमेंटों के हस्तान्तरण होने पर, 
विभाग ने जल्दी से जल्दी नवम्बर, १६४४ ई० में युद्धोत्तर निर्मोण काये प्रारम्भ 
किये और लगभग ३ करोड़ रुपयों की कुल अनुमानित लागत की ७०१ सील 
१८ सड़कों का निर्मोण तथा पुननिमोण प्रारम्भ किया था| लेकिन माचें, 
१६७६ ई० में सरकार के परिवतेन होने पर, प्रस्तावों में संशोधन हुए और नई 


१०६ 


योजनाओं के अनुसार लगभग २; ३०० मील की स्थानीय सड़कों का पुननि्मोण 


तथा सुधार का काये रिपोर्ट के वर्ष में शुरू किया गया। युद्धोत्तर योजना में 
निर्माण के लिए निम्नलिखित सड़कें ली गई :-- 


(१ ) कालपी- हमीरपुर सड़क | 

(२ ) मुरादाबाद--काशीपुर--रानीखेत सड़क । 

(३) मुरादाबाद--चदोंसी -बदायूँ सड़क । 

(४ ) बरेली-पीलीभीत-तनकपुर-पिठीरागढ़ सड़क | 
(४ ) शाहजहाँपुर गोला सड़क... 

(६ ) इलाहाबाद घुरपुर- वाड़ा-करवी-बांदा सड़क | 
(७ ) हाता-देवरिय।-सलेसपुर-मऊु सड़क | 

(८) गोरखपुर-देवरिया सड़क । 

(६ ) गोरखपुर फरेन्द्रा-नौतनवा सड़क । 


(१० ) फरेन्दा--शिकारपुर - परतवाल, कप्तानगंज़--पडरौना-तमकोही 


सड़क । 


( ११) लखनऊ हरदोई-शाहजहाँपुर सड़क । 
(१२) दिल्‍ली--मेरठ-शाहजहांपुर-मसूरी सड़क । 


रहीं:-- 


इसके अतिरिक्त, वर्ष के अन्त में निम्नलिखित आवश्यक इमारतें बनती 


(१) निकल लेडी हँलेट स्कूल, कानपुर | 

(२) आमोण ज्षत्रों में अतिरिक्त २०० ओषधालय (डिस्पेन्सरी) । 

(३) लनखऊ के मेडिकल कालेज का विस्तार! 

(४) ब्रांच डिस्पेन्सरियों में नर्सिज्ञ अइलथों के क्वाटेर । 

(४) बेसिक सीड स्टोसे का निर्माण | 

(६) दून अस्पताल, देहरादून का बिस्तार | 

(७) हास्पिटल बिल्डिड्ज, नेनीताल में सुधार । 

(८) डाइरेक्टर, उद्योग विभाग, लेबर कमिश्नर और ६ आबकारी कमिश्नर, 
कानपुर के कार्योलय के लिए इसमारतें। 

(६) यू आकूपेशनल इंस्टीट्यूट, लखनऊ । 

(१०) 2 *शथ इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त ६०० सीमेंट की खत्तियां (बनाई 
गई) । 

(११) लाइवस्टाक रीसचे स्टेशन, साधुरी कुण्ड, जिला मथुरा के लिए भवनों 
का निर्माण । 

(१२) लखनऊ में सेक्र टरी और डिप्टी सेऋप्रटरी के निवासगृहों का निमोण। 


युद्धोत्तर निमाण 
कार्य में बजट 
+ दिया गया 
न्य्य 


ट्रान्सगेर्ट 
(वाहन) का 
पुनेसंगठन 


शासन-प्रवन्ध« 


१६४६-४७६ इ०में युद्धोतर निर्माण काये में ६ करोड़ रु० का कुल अनुमानित 
व्यय हुआ | बजट ऊ देर में पास होने फ कारण और तामाव जैसे कोयला, जस्ता 
ओर सीमेंट और विशेषतया रेलवे टुंसपोट न मिलन में कठिनाई के कारण, 
युद्गेतर निर्माण काय वहुत कुछ रुक गया तो भी बड़े प्रोग्राम होने के कारण, 
बिभाग में एक बड़ी संख्या में अस्थायी कमंचारी नियुक्त होते रहे । 


३४--टॉसपोट (बाहन) 


टांसपोट विभाग पहिली बार अग्रेल् १६४४५ ४० भ॑ इस खास उह श्य के साथ 
स्थापित हुआ था कि प्रान्त को समाजिक और अधिक उन्नति के लिए सावे जनिक सुविधा 
ओर समस्त टांसपो्ट सम्बन्धी पुद्चिधाओं क आशिफ प्रयोग के हित में सब प्रकार 
के ठांसपरोट जेसे सड़क, रल, पानी, हवाई टांसपोठे, को संगठित करें, उनसें 
सुधार करें, उनकी उज्जति करें ओर उनको भमिलावे | टांसपोट कमिश्नर संयुक्त प्रान्‍्त 
विनाग के अश्य ज॒ हैं ईजनका उुंडक्वारेर ज बनऊ में 2) विम्माग तीन खास शाखाओं 
में प्रत्येक डिप्टी टांसवरोट कमिश्नर हे अवीन विजाजिव :शाजन प्र: 
टेकनिकल आओरइन्कोसंमेंट । प्रत्येक शासन प्रबन्ध (एडमिनिष्ट शन) ओर 
(इन्फोसेमेंट) के डिडी टॉलपोर्ट कशिश्तर ऊे साथ एक अखिस्टेंट टाॉसपोट 
कमिश्नर रहता छ । इसक साथ ही साथ, हटालपोट कमिश्नर का एक 
पसंनल असिस्टेंट : जो दांसपो्ट कमिश्नर के कार्यालय की समस्य स्थापना 
(इस्टेब्लिशमें 2) का इंचाज | दासपोट कप्रिश्नर ग्राविशिव्ल राशनिंग अयारिटी 
(मोटर स्प्रि) ओर चेपरमेन, प्राविशयाल टांसपो्ट अथारिटी भी हैं और डिस्टी 
टांसपोट कमिश्नर (छेडमिनिष्ट शव) सेक टरी; प्राविशियल टांसपोर्ट अथारिटी 
ओर सेक्र टरी, प्रारनिशिय्ञ टॉसपो्ट वोड भी हैँ | शासत प्रबन्य के प्रयोजन के 
लिए, प्रांत, आठ रीजनों भे जिसमाजित : जिनके हेडकवाटर लखनऊ, इलाहाबाद, 
कानपुर, आगर, मेरठ, गरखपुर, यरज्ञों ओर चेनीताल में हैं। प्रत्येक रीजन पक 
रीजनजञ टांसपोर्ट के अवोव 5१ जिन्हे मोटर गाड़ियों के ऐेक्ट, १६३६ ३० के अधीन 
रीजनल टांसपोर्ट अथारिटी के सेक्सेटरी और सदस्य के अपने पदके कारण कत्तेव्यों 
को करते हुए समध्त टांसोटे सम्वन्धी विषयों के सम्बन्ध में टांसपोट कमिश्नर 
द्वारा सरकार से अधिकार भिन्ले हूं। टांसपोट कमिश्नर को दिये गये कार्यों से 
सम्बन्धित अबन्ध विषयक आदेशों का पालन इन अफसरों को करना होगा । 


प्रांव में सड़क टरांसपोटे प्रणाली के पुनसंगठन के प्रश्न पर सरकार ने अधिक 
ध्यान दिया ओर यह तय किया गया कि ब्यक्तिंगव रूप में संचालित यानायात 
प्रणाल्ञी, के स्थान पर जो कि टा[लपोर्ट की मितव्यनता, तथा जनता की सुविधा 
के दृष्टि कोश से असन्तोष पूर्ण रूप पाई गई ८, ज्याइंट स्टाक कम्पनी काम करे 
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जिसमें सरकार शेयर हागी आर उसे उस पर नियंत्रण रखने का भी अधिकार होगा | 
बतेभान मोटर के मालिकों ( आपरटरों ) को कशपनी में शेय- दिये जाने को थे। 
जितने परमिट उसके पा थे उन्हीं के आधार पर ग्रेजुटी और जितनी 
गाड़ियाँ उनके पाल थीं उसकी अन्‍्छी कीमत मिलने वाली थी | नई 
कापनिथों में उन क्षेत्रों में रेलवे को मी शेयर दिये गये थे जहाँ पर उनके हितों मं 
बाधा पड़ने बाली थी। यह भी निश्चि; हुआ था कि उ्वाइंट स्टांक कंभ्पनियां 
४ बषे के भीतर ही क्रमशः समस्व सरकारी गाड़ियों और सावजनिक ठेलों के 
चलाने का कार्य लें पर शुरू में केवल सरकारी गाड़ियों के चलाने का कार्य लेना चाहिए 
और वह भी केवल चुने हुए सार्गों पर ही। उत्त सा्गों में जिनपर गाड़ियां शुरू में 
नहीं चलने को थीं; यह निश्चित हुआ कि मोटरों के मालिक यूनियन और ज्वाइंट 
स्टाक कम्पनी के कोआपरेटिव वसाने में झदहायता दी जाय। मैदानों में ट्रांसपोटे 
के साव रीजन थे जिसमें दहरदूव को उतरी पहाड़ी क्षेत्र मी सम्मिलित हे"और 
यह विचार किया गया कि प्रत्येक उन रीजनों में एक ज्वाइंट स्टाक कम्पनी बनाई 
जाय । इसके अतिरिक्त उक पहाड़ी रीजन भी था और यह विचार किया गया 
कि उस रीजन में रे कम्पतियां बनाई जाये। यह प्रस्ताव हुआ कि मेदानी 
कम्पनियों के शेयर -रकार, रेलवे और मोटर के मालिकों में क्रमशः २४,२४ 
तथा ४१ अतिशव के अनुपात से आंट दिये जाय॑ और पहाड़ी क्षेत्रों की कम्पनियों 
- में सरकारी और सोटर मालिकों के शेयर हमश- ५१ तथा ४६ प्रतिशत के अनुपात 
से बांट दिये जाय॑ | मैदानी कम्पनियों के सरकारी शेयरों के दो वोट प्रत्येक के 
थे जब कि रेलवे और मोटर के माक्षिकों को प्रत्येक एक वोट थे पहाड़ी क्षेत्रों की 
कम्पनियों में सरकारी शेयर ओर मोटर मालिकों के एक बोट प्रत्येक के थे। यह 
और प्रस्ताव हुआ था कि उन समस्त काम से हटे हुये -मोटरों के मालिकों को 
ग्रेैवुटी दी जायगी जो निम्नलिखित के आधार पर सरकार के साथ सहयोग 
करेंगे : - 

(्‌ क्‌। पहिली परमिद के लिये १,००० रू० दूसरी ऋ लिये ७५० हरू८; 
तीसरी के लिये ४०० रूु०, चौथी के और बाद की उन परमिटटों, के ज्ञि० २४० रूठ 
जिन्हें अधिक से अधिक ४५,००० रू० तक व्यक्ति अथवा कम्पनियां रबी हों । 

( ख) अधिक से अधिक ५०० रु० देने तक और जिनके पास बराबर 
परमिट प्रति वर्ष रहा, उनके लिए १००२ू०, । 

जहां तक कि हटाये हुये मोटर के मालिकों की चालू धोदर की कीमतों का 
सम्बन्ध 3) यह तय किया गया कि हर उठ शझोटर हो कीघवर। ६०२० हज के आधार 
पर लगाई जाय या १६४५ ३० वाज्ों माड़ेश को कीमव ले मी यबदाजा चयायः 
जाय। ज्ेकित २९ प्रतिशा घटी हुई कीमत का ध्यान र॒कला जाड | मोटरों की 


कप 


ज्वाइंट स्टाक 
कम्पनियाँ 


वबाम से हंटे 
हुए मोट्रों 
के मालिक 


नदी द्वारा , 
ट्रांसपोट 


हवाई टांसपोट 


कार्यो का एक 
में मिलना 


फुरकर कल- 

पुर्जा सम्बन्धी 

नियन्त्रण की 
भाषा 
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कीमतों को एक कमेटी जिसमें सरकार, रेलवे और दो चलाने वाले जिनमें मालिक 
भी शामिल हों तय करेगी । जब कभी आपस में न तय द्टो सके तो डिप्टी ट्रांसपोर्ट 
कमिश्नर की सम्मति अन्तिम होंगी | कई कम्पनियाँ यात्रियों की सुबिभायें जेसे 
आराम की जगह और चलने. का समय ठद्दरने के लिये जगहों की ब्यत्रस्था करेगी । 
यह बोडे आफ डाइरेक्टरल जिनमें सरकार ओर रेल के अधिकारी और चलाने 
बालों के प्रतिनिधि शामिल हैं, देख भाल करेंगे। 


वष के भीतर सावेजनिक नि्मोण विभाग ने घाघरा नदी की वरहज 
ओर बहरामघाट के बीच की १७८ मील की जांच की। यह भी प्रस्ताव किया गया 
कि प्रान्त के पूर्वी भाग में घाघरा और गंगा नदियों द्वारा होने वाले यातायात पुनः 


प्रारम्भ किया जाय । 


, प्रान्त में हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने में दिलचध्पी पेदा करने के लिए 
सरकार ने लखनऊ में, फ्लाइंग क्लब की नींव डाली जित्का नान प्रविशियज्ञ 
फ्लाइंग क्लब है । बाद को प्रान्त के दूसरे शहरों में भी उसकी शाखाएं होंगी । 
खास कर शिक्षा केन्द्र पप। इसका उदद श्य साधारण तौर से जनता में हवाई जहाज 
द्वारा यात्रो करने का शौक पेदा करना है खास कर नवजवबानों में। जाहाज 


चलाने को फीस लगभग ७४ रू० प्रति थी, और २८ वर्ष के नीचे वाले लोगों 


से फ्लाइंग क्लब १५४ रु० प्रति घंटा लेता था और जो २८ वष से अधिक के थे उनसे 
३० रु० प्रति घंटा । «६००० रू? सरकार के द्वारा क्लब को सहायता के जिये १६४६ 
४७ ई० में दिया गया। दरख्वास्ते भी हवाई केन्द्रों को चल्लाने के लिये मांगी गई 
जिससे पूरे प्रान्त को शहरों से ढक एयर सर्वित्॒ के साथ मिला दिया जाय। जांच 
पड़ताल भी उन अच्छी जगहों के लिए जहां ज्ञि के हेडक्वाटसे में उतर सकें 
की गई । 


यह भी कहा गया कि मोटर डाइवरों के लाइसेंसों, उनऊे करों, मोटर 
गाड़ियों की रजिस्ट्री के कामों को एक में मिला दिया जाय और हर एक रीजन के 
रेजनल टांसपोटि अफसरों कें अधीन रखा जाय । यह भी तय हुआ कि १६४७ ई० 
से ये काम चालू किये जाये । यह आशा की जाती है कि जनता भिन्न भिन्न 
अऊपरों के साथ मिलने से जो कठिनाइंयां होती दें, उनसे बचे और आमदनी 
का जाया होना बन्द हो जाय । ह 

मोटर के फुटकर कल पुरजों पर वह कटोल जो लड़ाई के समंय लगाया गया 
था फिर से लागू किया गया। संयुक्त प्रान्तीय आ्डितिंत नम्बर १८ के अधीन 
सितम्बर १६०६ ई० भारत रक्षा नियमों के समाप्त हो जाने के बादयह आउडेर 
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जारी जिससे मोटर के भागों का वितरण बराबर रहे और चोर बाजारी न हो सके | 
चूँकि सा: बढ़ गई, इसलिये गवर्मेमेंट आऊ इंडिया ने कंट्रोल किये मोटर के 
भागों पर से कण्ट्रोल हटा लिया क्किन कण्ट्रोल लिस्ट में अब भी एक बढ़ी संख्या 
चली आयी है । 


कंट्रोन की हुई गाड़ियों की देखभात्न के लिये और बनाई हुई गेसों के पेदा 
करने के लिये आर मारत सरकार के बार ट्रांसपोर्ट डिपाटमेंट की जारी की हुई 
आराज्ञाओं की देखभाल के लिये एक रीजनल डुंध्पेक्टरेट “बनाया गया हे जिसमें 


६ रीजनल इंलपेक्टर और ४ असिस्टेंट रीजनल् इंसप्रेक्टर हैं। लड़ाई के बाद * 


रीजनजञ्ञ इंसपेक्टर टेकनिक्न सद्दायता के.जिए ओर रजिस्ट्री के अधिकारियों को 
रीजनल ट्रांथपोटे अफलर और कंट्रोल, रजिस्ट्री, मोटर ट्रांलपोंट के कानून 
कायदों की देखभाल के लिए वापस जाने की श्राज्ञा हुई है। 


हलांकि मोटर “और ठला के वितरण पर कंट्रोल नहीं रहा लेकिन ट्रांसपोर्ट 
विभाग अब भी विभिन्न सरकारी बिभागों के ट्रांसप्रोट की जिम्मेदार हैं। जबकि 
मामूली व्यापारियों के द्वारा सप्लाई में खराबी पड़ती थी तो मांग के पूरे करने 
का मसला डाइरेक्टर जनरल के द्वारा उठाया गया ओर कई तरह की २१४ 
गाड़ियां मंगाई गई' जिनमें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा। 


हलांकि आशा के विरूद्ध इत व पेट्रोल की हालत में वाकयादा उन्नति 
पहज़े पहल भारत सरहझार ने कोटा ४२,६५००० गेलन अगस्त श्रक्तुबर 
तिमाही में इत ग्रान्त में रक़्खा जो नत्रम्बर-जनवरी १६४७ ई० की तिमाही में 
बढ़ाकर £ "5२००० कर दिया । गाड़ियां के किये पेट्रोल की बांट सम्तोषजनक 
कोटा कर देने से सावित हुई। विभाग ने रेक्टीफाइड स्थप्रिट गाड़ियों के लिए 
वितरण करने का काम भी अपने हाथ में ते लिया गेत प्लांट वाली गाड़ियों 
के काम पर कोई पाजन्दी न रकल्ली और बहुत कम गाड़ियां इसके बाद गैस प्लांट 
बाली रहीं । 


पेट्रोल राशनिंग 
इनफोसंमेंट 


ट्रांसरोट विभाग इन्फोसमेंट की शाखा अक्तूबर १६४५ ई० में चालू. इल्फोसमेंट 


गईं और एक डिप्टी ट्रॉप्पट कमिश्नर जिजकी सहायता में एक असिस्‍टेंट 
ट्रांपपोट कमिश्नर था, उस शाखा के कंट्रोल करने के लिए जिन्मेदार बनाया 
गया। इस शाखा का ट्रांसपोट और सड़कों पर ट्रेकिक और लड़कों पर इशारों 
उनके ठहरने की जगहों का और दर्घटनाओं की गिनती ओर कानून कायदे के 
बरतने का काम है; इन्फोसमेंट शाखा का यह सी कत्रव्य हैं कि वह 
सड़कों पर चज़ने वाततों के सस्तिकों में यह जाग्रत्ि पेंदा कर दें कि वह आराम 
ओर हिफाजत के साथ सड़कों पर चलें | 


इन्फोस मेंट 
चर 

स्कूट ओर 
सजाएं 


सडको पर 
होने वाली 
दुधटनायें 


यात यात का 
नोड 


श्रन्न की वसूली 
ओर गल्‍ले का 
बाहर से मंगाना 
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बे के भीतर इन्फोसेमेंट शाखा ने ८५१३ अपराधी पकड़े जिनमें 
से १६५२ को सजा हुई और १६ छोड़ रिये गये और १६५ को चेतावनी 
(५ए००7४ए४) दी गई । १;२१,८४२ रु० जुरमाने के वसूल हुए | करीब करीब हर 
अपराधी का लगाव मोटर गाड़ियों के ऐक्ट के तोड़ने से था | इसके अतिरिक्त 
मुख्य सड़कों पर पेसेंजर ले जाने बाली गाड़िय्ों पर अधिक लादने के काम को 
रोकने में इन्फोसमेंट स्क्रड को बहुत आधक सफलता मिड, और इसके लिए भी 
प्रयत्न किया गया कि फीडर रूटों पर सामान ले जाने और सवारी ले जाने वाली 
बसों में अधिक लादने को रोका जाय । 


सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और उन्हें कम करने में भी कुछ 
हद तक सफलता मिली । बचाव वाले प्रोपेगैंडा इश्तहार हिन्दी और उदू में 
अनुवाद किए गये और प्रान्त के स्कूल और मदरणों में बांदे गये। कानपुर ओर 
बस्बई में जो सेफटी फस्ट ऐशोसियेशन थे उनमें मेल जोलबढ़ा और कोशिश की 
गई कि दोनों मजबूत रहें और अपने अपने प्रभाव को बढ़ायें | रेडियो में भी इन्ही 
के सम्बन्ध में भाषण दिये गये और सिनेमा में भी इन्ही के सम्बन्ध में तस्वीरें 
दिखाई गई' । अन्त में अब भी ऐसे उस्तावों पर बहस की जा रही है कि जिसके 
जरिए से एक कमेटी प्रतिनिधियों की बने जो प्रान्त की सड़कों पर होने बाजी झ॒रत्यों 
को रोके । लि 


सरकार यातायात का बोड बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। 
इस बोड में सरकार के विभिन्न विभागों में वें लोग जो यातायात में दिलचस्पी 
रखते हैं और गेर सरकारी लोग शमिल होंगे और यही बोर्ड सरकार के उन मामलों 
में राय देगा जिनका सम्बन्ध रेल, सड़फों, हवा और पानी के जरिए यातायात हैं । 
यही तार, टेलीझोन ओर रेडियों के मामज़े में ललाह देगी। 


३६--अन्न तथा सिविल सप्लाइज 


बर्ष के शुरू में ही दक्षिणी भारत की धान की फसल में अभूतपू वें हानि 
हुई और भारत के आयात में भी जितनी आशा की गईं थी उससे कहीं अधिक 
कमी हुईं । जनवरी तक रबी खाद्यान की व्यवध्था के लिए प्रान्त भारत सरकार 
पर बिलकुल निभर रहा जिससे बाजार में नई फसल के आने तक मईं तक राशन 
चल सझे। भारत सरकार प्रान्त को गेहूँ की इतनी राशि भेजने में असमर्थ रही 
जितनी आशा की गई थी। इसके फलस्वारूप केवल यही आवश्यक नहीं था कि 
१ फरवरी से गेहूँ के राशन में दो छटाक की कमी की जाय, बल्कि इस कमी के 
साथ बाजार में नई फसल के आने तक नगरों की आवश्यकताओं फो पूरा करने 
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के लिए अधिक कठिनाई हुईं | भाग्यवश, धान की फसल पूर्णतया अच्छी हुई और 
१६४६ इ० के शुरू में धान अच्छी तरह मिल सकता था; जिससे कि कुछ हृद 
तक गेहूं, के राशन कि कमी को पूरा करने के लिए; चावल का राशन बढ़ाना 
सम्भव हो सका | 


वर्ष के शुरू से ही लरकार को प्रान्त के लिए आबश्यक रबी के अनाज को 
संप्रह करने के प्रश्व पर अधिक परिश्रम करना पड़ा। यद्यपि १६४५ इईं० की_ रबी 
की फसल अच्छी थी; लेकिन प्रान्‍्त की आवश्यकता के लिए स्वेच्छापूवेक रबी के अन्न 
का संग्रह बिलकुल अपयोप्त था और केवल १४०८०० टन रबी का अन्न संग्रह 
हुआ | इसलिए यह साफ साफ सालुम होता है कि अच्छी फसल के होने पर भी 
स्वेच्छापूवंक अन्न संग्रह करने में सफलता नहीं हुईं, तथापि फ़सल बहुत अच्छी 
नहीं थी ओर जाड़े में बषे की कमी के कारण फसल बहुत साधारण रही। इसका 
तात्पयं यह है कि १६४५ ई० की अपेक्षा स्वेच्छापूबेक अन्न संग्रह प्रणाली से बहुत 
कम अन्न प्राप्त होता। तीलरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार मई 
ओर दि्सिस्वर १६४६ ई० के अन्तगंत कोई ठोस सहायता न दे सकी | फेलस्वरूप, 
प्रान्त के निब्रासियों को भूख से बचाने के लिए, अत्येक किसान की रबी की कुल 
पेदावार पर आधारित सीधे रूप से अन्न संग्रह की अनिवाये योजना बनाई गई। 
सचिव-मण्डज्ञ ने १ अग्रेल को शालन भार ग्रहण किया और पन्द्रह दिन के भीतर 
ही उन्होने संशोधन के साथ योजना को का्य्रन्चित किया | फसल की . कमी; योजना 
की अच्छाई तथा बिना ऋतु के प्रारम्भिक वषो के कारण, जिससे शासन प्रबन्ध 
में गड़बड़ी हुई, अगस्त के अन्त तक जब योजना बन्द की गई, करीब ३ १/४ लाख 
टन रत्री का अनाज संग्रह हुआ जिसमें से ३ टन गेहूँ के रूप में संग्रह हुआ । 
सिफ ३५ जिल्नों से अन्न संग्रह हुआ और इन जिलों में यह सोचा गया,था कि बिना 
राशन वाली जनता की सोंगों से अधिक अन्न का उत्पादन हुआ था जब कि राशन 
पाने वाली जनता की सांग उस अजन्नत्त पूरी की गई जिसे सरकार ने संग्रह किया 
या बाहर से मंगया । 


सीचे अन्न संग्रह योजना के अधीन किसानों को या तो गावों में या खरीद 
के केन्द्रों में, जो प्रत्येक जिले में २० थे; अन्न देने की अनुमति दी गई थी । यदि ग्रे 
खरीद के केन्द्रों पर ही अन्न देते थे ठो उन्हे पूरा पूरा गाड़ी का खर्चा दिया जाता 
था। अन्न देने पर उन्हे कपड़ा और उपसोग के सामान दिये गये थे। साथ ही 
साथ स्वेच्छायूबंक खरीफ फ़सल का संग्रह, जो १६४४ इं० के पतमड़ के समय काटी 
गई थी, व के 'पहिले दस महीनों में जारी रहा । अन्न संग्रह पूणतया संतोषजनक 
रहा | ओर यह केवल चावल की अच्छी खरीद का ही परिणाम था कि बाजार में 


हज कर 


नईं फसल के आने तक, चावल की बिलकुल कमी न होने पाई। 


स्वेच्छा पूर्वक 

सीधे गल्ल। 
बसूली 
१६४४४ ई० 


अनिवाय सीधे 
गल्‍ला वसूली 
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सहायक सीधे ये वर्ष के अन्त में सहायक प्राप्त सीवे अन्न संग्रह आन्दोलन उन लोगों से 
गलत वयती. सीधे अन्न संग्रह की मांग पूरी करने के लिए शुरू किया गया जिन्होने उचित रूप से 
खान्रो' डे ० रन में प्‌ 

का आन्दोलन अग्ज्ञ संग्रह आन्दोलन में गड़बड़ी की। इस आन्दोंलन में १६४६ इं० के अन्त तक 
'.. कोई उन्नति नहीं हुई । इसी प्रकार, नवम्बर ओर दिसम्बर में नई खरीफ की फसल 

का स्वेच्छापूवक अन्न संग्रह हुआ । यह फसल कोई बहुत अच्छी नहीं हुई थी और 

५ (ः कप इसमें 8". 
बहिया और समय पर वर्षो के न होने के कारण इसमें प्योप्त हानि हुई। इसलिए 





अन्न संग्रह कुछ सात्रा में कम रहा । 
खाद्यानों की १६७६ ई० की कैज्नेडर साल में सरकार ने निम्नलिखित खाद्यान्रों 
खरीद. को खरीदा: - 
(अंक-टन में) 
”.. २-.गेहूँ .._ २३६,७श८ 
२-चना " ४२,८१६ 
३-जौ ४२,८७७ 
४ चावल ह १०३,०४६ 
४--जुआर २६,७३० 
६--बाजरा ३४,४०४ 
७- मक्का १४,६२४ 
जोड़ ४१४७,श५र८ 
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इसी बीच में; स्तरकार प्रान्त के लिए और अधिक अनाज की आवश्यकता 
के सम्बंध में मारत सरकार पर लगातार जोर देती रही है। लेकिन, जेसा कि ऊपर 
कहां गया 3, भारत सरकार को दक्षिण की मांग पर प्राथमिकता (27075) दे 
पड़ी क्‍योंकि उस क्षेत्र में अकाल रोकने में बड़ी कठिनाइयों आ पड़ी तंब भी वर्ष 
के शुरू में गेहूँ की कुछ राशि, चवाल खास तौर से पंजाब और पूर्वी रियादों से 
बष भर प्राप्त हुई और वर्ष के अन्त में आयात की हुईं मक्का और जौ की बड़ी 
राशि आने लगी। बष में कुल आयात॑ निम्नलिखित हैः-- 


आयात 
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(अंक टन में) 
१- रोहूं ७७,०२४ 
२- गेहू की बनी हुईं बस्तुएं १४,४२७ 
३--चना १०,२१८ 
४--जो १०,२२२ 
४--चावल २४,६२३ 
६--ओट ॥ ४,६६६ 
७--जुआर ८२१ 
८--मक्ता ४,७६६ 
$--बाजरा इ्छ२ 

जोड़ १४६ ,५६५ 


केलेंडर वर्ष ((2]०7००: ४८००) में अनाजों का नियोत नहीं हुआ किन्तु. यांत 
खाद्यान्नों के कुछ ऋण अन्य शासन प्रबन्धों को छोड़कर जिन्हें उधार दिया जाने 
वाला था और जिसकी तुरन्त आवश्कता थी । 


दिसम्बर, १६४६ ट० के अन्त में प्रांत में अनाज का सझर्टाक करीब करीब स्टाक का 


“निम्नलिखित था :-- अन्तिम शेष 
( अंक में टन में ) 
५ गेहूँ - हर,०४्र० 
२ चावल्त १४५००० 
३ जो और चना २६,००० 
४ बाजरा ११,००० 


इसमें गेहूँ, चावल, बाजरा और जौ और चने की राशि के वर्तमान राशन 
पर करीब करीब एक महीने का स्टाक सम्मिलित था। तो भी जौ और मक्का 
प्रान्त में बड़ी तेजी से आ रहा था लेकिन कुल सप्लाई की स्थिति से चिन्ता नहीं 
हुई, यद्यपि गेहूँ और चावल की सप्लई की स्थिति में चिन्ता हुई । 


अग्रेल, १६४६ ई० में सचिव मण्डल ने पद ग्रहण किया और राशनिंग या ही 
के द्ृ 
के समस्त प्रश्न पर सावधानी से विचार करने के बाद) इस परिणाम पर कप 
पहुँचा कि नगरों में राशनिग प्रान्त के सावजनिक हित के छिए ..थी। साथ ही 


साथ, उनका यह भी मत था कि जो लोम राशनिंग से सहमत नहीं थे; उन्हें 


राशनिंग की . 
प्रगति 


अस्टेरिटी प्रवि- 


जरनिंग योजना 
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उसे मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। इसलिए, जून १६४६ ई० 
में यह तय किया गया कि प्रत्येक खास स्थान के निवाल्तियाँ की स्पष्ट रूप से 
कथित इच्छाओं के अनुसार ही कुल राशनिग की जाय । 


आरम्भ में ही सरकार ने यह तय कर लिया था कि किसी व्यक्ति को 
खाद्यान्न उसकी न्यूनतम आवश्यकता से भी कम्त न मिलना चाहिए और इस 
नीति का पालन करते हुए, निम्नलिखित कारंबाई की गई । 


(१) * 

* सम्पू् तथाओं शिक राशर्निंग :-जून १६४६ ई० में ४६ राशन 
किये हुए नगरों में कुल राशन था और हरदह्ार में 
राशनिंग आंशिक रूप में था; इस तरह ४६ लाख आद- 
सियों को राशन सिला। आंशिक राशनिंग जो बिलकुल 


; स्वेच्छाधीन है, ७ लाख की कुल आबादी के २७ अन्य नगरों में 


की गई । इन २७ नगरों में- से ४ नगरों में बाद में सम्पूर्ण राश 
निंग गई और बाकी नगरों में से £ आंशिक राशनिंग 
हटा ली गई क्योंकि वहां के निवासी इसके विरुद्ध थे। 
इल तरह दिसम्बर, १६४६ ई० के अन्त तक ७१ राशन किये हुए 
नगर रह गये जिसमें से ४२ में पूरी राशनिंग की गई और बांकी १ ६में 
आंशिक राशनिंग । कुल मिल्लाकर ६५ लाख लो*| को राशन दिया 
गया। 


(२) . : 

(छोटे नगर):--इस योजना के अधीन उन सब म्यूनिशलिपेलिटियों 
नागरिक क्तेत्रों तथा नोटीफाइड क्षेत्रों के निवासियों की गणना 
करनी होगी जिनमें राशनिग चालू नहीं हे तथा प्रत्येक कुट्ठम्ब को 
राशनिंग काइ॑ देना होगा। यह कार्ड कपड़ा, मिट्टी, का तेल 

. तथा शक्कर के लिए है तथा समय समय पर दिये जाने वाले आदेशों 
के अनुसार से वध्तुएं काड के द्वारा प्राप्त हो सकेंगी इन काडे 
पर खाद्यान्न उसी दशा में मिल सकेगे जब उनकी कमी हो इस योजना 
के अधीन मोटा अन्न दिया जाता है। यह योजना अगस्त, १६४६ ई० 
में प्रारम्भ की गई थी और दिसम्बर १६४६ ई० के अन्त तक अधिक- 
तर सम्बंन्धित नगरों में जन गणाना का कार्य-तथा कार्डों का 
बाँटना ससाप्त हो गया था और कपड़े का बाटना प्ररम्भ हो गया 
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« था। कुछ नगरों में जहां वाध्तविक अवश्यकता थी सरकारी की ओर 
से खाद्यान्न बेचा गया। 


अस्टेरिटी प्राविजनिंग योजना ' ग्रामीण क्षेत्र ) :--छोटे नगरों के लिए जो 
योजना बनाई गई थी वही ग्रामीमीण ज्षेत्रों में भी कायोन्वित की गई । 
का पर कपड़े और अवश्यकता पड़ने पर खाद्यान्न देने की व्यवस्था थी। 
(४) ह 
ह पहाड़ी ज्षेत्रों प्रजिजर्निंग योजना में :--पहाडी क्षेत्रों ( अश्रल्मोड़ा, गढ़वाल, 
नेनीयल तथा देहरादून ) में खाद्यान्न के अमाव को दूर करने के 
लिए अप्रैल १६४६ ई० में यह योजना शुरू की गई | 


वर्ष के प्रारम्भ में जनता को ४ छुटांक गेहूँ तथा रूब मिलाकर ८ छूटांक, 


का राशन दिया गया परन्तु भारत भर में खाद्यान्न के अभाव के कारण यह 
राशन ६ छटांक करना पड़ा | इसके साथ ही साथ प्रान्त में गेहूँ की कमी के कारण 
गेहूँ का राशन २ छुटांक करना पड़ा | जुलाई में डाइरेक्ट ग्रोक्युरमेंट स्कीम की 
सफलता के कारण गेहूँ का राशन, प्रान्त के पश्चिमी ज्षेत्रों में ॥। छटांक तथा 
, पूर्वी और केन्द्रीय क्षेत्रों में ३ छटांम कर दिया गया परन्तु दिसम्बर में जब यह 
स्पष्ट हो गया कि केन्द्रीय सरकार ग्रान्त को उतना गेहूँ न भेज सकेगी जितनी 
कि आशा की जाती थी; गेहूँ के राशन को आधा छटांक और कम करना पड़ा । 
इसी बीच, चावल की स्थिति सन्तोषप्रद होने के कारण, चाँवल के राशन को वृद्धि 
कर दी गई । और जुलाई में जब गेहूँ के राशन में वृद्धि की गई चावल का राशन 
घटा कर दिया गया क्‍योंकि उस समय चावल संग्रह सम्बन्धी स्थिति कुछ चिन्ताप्रद 
हो गई थी। चावल का राशन प्रान्त के पश्चिमी ज्षेत्रों में ॥॥ छटांक, केन्द्र में २ 
छुटांक तथा पूर्वी क्षेत्रों में ३ छुटांक कर दिया गया 


उपरोक्त राशन ग्रौढ़ व्यक्तियों के लिए था जो साधारण राशन लेते थे।' 


निम्नलिखित प्रकार के उपभोत्ताओं (( ०८5००४८75 फे लिए अधिक राशन देने की 
व्यज्ञस्था की गई । 
(१) पुलिस के वे लद॒स्य जो पुलिस के भोजनालयों में नहीं खाते थे। 
( > ) पुलिस भोजनालयों में खाने वाज्ञे पुलिस के सदस्यों को ( बढ़ाए 
गए ८ छुठांक के राशन के अतिरिक्त 9 छटांक का मोटा अन्न भी 
दिताजाता था ) । 


(३ ) डाक विभाग के सदस्यों की कुछ श्रेणियों | 


राशन की 
यात्रा 


राशन में बृद्धि 
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. (४) रेलवे में नियुक्त शारीरिक परिश्रम करने वालों को ! 

(५ ) जेल के रहने वालों को ( काम करने वाज़े बन्दियों को बढ़ाए 
गए राशन के अदठिरिक्त २ छुटांक का मोटा अन्न अर दिया 
जाता था )। 

( ६ ) साधारण ओषधाशय । 

(७) उन कारखानों के शारीरिक परिश्रम करने वालों को, कमंचारियों 
के लिए विशेष दूकानें हैं। 

(८) स्कूल तथा कालिज के छात्रालयों में निवास करने वाले विद्य- 
थियों को । 

इस वष जनता को निम्नलिखित सुविधाएं देने के लिए राशनिंग के नियमों 

कंतिषष मेँ ढिलाई की गई । 


राशनिंग 


नियमों मे. * (१) विवाहों के अवसर पर अतिरिक्त राशन लेने के सम्बन्ध में प्रति- 
ढिलाई बन्ध कुछ ढीजे कर दिये गये जिशके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति को 


अधिक से अधिक २५ व्यक्तियों के लिए एक दिन के राशन 
के स्थान पर ३ दिन का राशन मिलने लगा । 


(२ ) छुछ नगरों में यह नियम कि आगन्तुक के ठहरने के प्रथम तीन 
दिनों के लिए अस्थाई राशन काड नहीं दिया जाय भंग कर दिया 
गया । 


(३ ) अन्नउपभोग ( श्रतिबन्ध ) आडेर १६४६ ई० में इस प्रकार सन्शोधन 
किया गया कि कतिपय धार्मिक अ्वसरो पर प्रसाद अथवा तबरूक के रूप में 
सीमित परिमाण में अज्न वितरित किया जा सके। 

(४ ) जिज्ञाधीशों को यह अधिकार दिये गए कि वे उन नगरों में जहां 
पूर्गेतया राशनिंग चालू थी, धार्मिक कार्य्याँ के लिये, प्रचालित प्रथाओं के अनुसार 
गरीबों को अतिरिक्त खाद्यान्न दे सकें। 

(४) उन नगरों में जहाँ पूव राशनिग चालू थी खाद्यान्न के श्रायात सम्बन्धी 
प्रतिबन्ध में ढिलाई कर दी गई और अन्न पेदा करने वाले, एक समय 
में राशन के हिसाब से ६ महीने के लिये गेहूँ तथा २ महीने के लिये चाँवल 
भेज सकते थे लेकिन उस बीच सरकारी दुकान से गेहूँ और चावल नहीं लिया 
प्रान्तीय पौष्टित जा सकता था। 

तत्व सम्बन्धी 
सलाहकार १६४६ ई० के सध्य में भारत सरकार के परमशर पर प्रान्तीय पौष्टिक 
समिति तत्व सम्बन्धी समिति, जिलमें सरकारी तथा गेर सरकारी सदस्य थे, बनाई गई 


खा 


कै 


2 है | 
१२१ 
५ हे 
समिति का काय्ये सामान्य अन्नाम्माव के कारण उत्पन्न पौष्टिक ताव सम्बन्धी सम- 


स्थाओं के बारे में तथा अन्न के प्रभाव को दूर करने के लिये सुझाव प्रध्तुत करना 
था। समिति की बैठक वर्ष में दो बार हुई। | 


जनवरी १६४६ ई० में अरहर की फसल की ज्ञाति के कारणा, प्रान्तीय 
सरकार को ग्रान्त से दालों के नियोत पर प्रतिबन्ध लगना पड़ा । केबल रेलवे 
के कमंचारियों के लिये तथा अभाव ग्रस्त क्षेत्रों, और आासाम को सीमित 
परिमाण में ही दाल नियोत करने की अनुमति दी गई । 

(१) दानेदार शक्षर-समस्त भारत में जितनी शकर तेयार होती हे 
उसके ४० प्रतिशत से अधिक शक्नर यद्यपि युक्त श्रान्त में तेयार की जाती है 
तो सी शक्कर की कमी के कारण प्रान्त के लिये शक्षर का कोटा १६४३ ई० के 
१४६,००० टन को घटा कर १६४६ ई० में १,१०,००० टन नियत किया गया। 
इस अभाव के कारण चारो ओर असन्‍्तोष फैल गया इसके अतिरिक्त उपभोगताओं 
को समान रूप से दानेदर शकर बांटने की कोई ब्यवस्था,नही थी इसलिये दिसस्बर 
१६४६ ई० में प्रान्त के विभिन्न जिलों में उनके ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्रों की जन- 
संख्या के अधार पर शक्र दी गई। समस्त प्रान्त में नागरिक ज्ेत्रों के लिए प्रतिमास 
प्रति व्यक्ति को ८ छुटांक तथा ग्रामीण ज्ेत्रों के लिये प्रति बष प्रति व्यक्ति को 
, एक सेर शक्कर दी गई नागरिक ज्षेत्रों में १०० रु० माहवार से अधिक वेतन पाने 
वालों के लिए शक्कर का राशन दूना कर दिया गया, तथा पहाड़ी जिलों में 
इसका राशन बढ़ा दिया गया । ग्रामीण तथा नागरिक ज्ेत्रों में, बिवाह 
व्योहार, भोजनालय, सस्थाओं, हकीमों, वैद्यों आदि के लिंए निम्नांकित अधारों पर 
कुछ कोटा सुरक्षित कर दिया गया । 


( क ) नागरिक ज्षेंत्र- नागरिक ज्षोत्रों के लिये नियत कुल कोटे का १० 
प्रतिशत । 


'ख) आमीण ज्षेत्र-ग्रामीण ज्षेत्रों के लिये नियत कुल कोट का २५ प्रतिशत । 
हलवाइयों को दानेदार शऋर के स्थान पर खंडलारी शकर दी गई । 


(२) खडसारी शकर-दानेदार शक्ऋर की कमी के कारण खांडसारी 
शकऋर की सांग बढ़ गई । प्रान्त से बाहर चोरी से ले जाने को रोकने के लिये, जनवरी 
१६४६ ई० में सारत रक्षा सम्बन्धी नियमों के अधीन आदेश जारी किये गये जिनके 
अनुजार प्रान्व के भीतर खांडलारी शहर को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। असावग्रस्त जिलों के लिये कीटा नियत किया गया । 
प्रान्त के बाहर केवल ३०,००० टन शक्ऋर भेजी जा सकती थी। बाद में यइ कोटा 
घटाकर १५,००० टन कर दिया। खांडसारी शंकर तथा उससे बनी हुईं बूरे के लिये 


परामश देन 


रु थे 
इख से तयार 
की गई वस्तुएं 


गुड़ निर्यात 
सम्बन्धी नवीन 
योजना 
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थोक तथा फुटकर विक्री के अधिकतम भाव नियत किए गए परन्तु खांडसारी शक्कर 
के कंट्रोल के सम्बन्ध में यह योजना सफल नहीं हुईं । इसलिये जून १६४६ ई० में 
प्रान्त के भीतर खांडसारी शकर लाने लेजाने पर जो कंट्रोल था वह उठा लिया 
गया | और इसके साथ ही साथ कमी वाले जिलों के लिये कोटे ((20०॥७) 
की प्रणाली तथा भाव के नियन्त्रण को भी समाप्त कर दिया गया। प्र न्‍त के 
बाहर खांडसारी शकर ऐोजाने पर रोक लगा दी गई। इतना होने पर भी स्थिति 
ओर बिगड़ती गई | खांडसारी शक्षर को अच्छी तरह बांटने के लिए तथा हल- 
वाइयों और ग्रासीण क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, 
संयुध्त. प्रान्तीय खांडसारी शक्कर नियन्त्रण आज्ञा १६४७६ ई० तथा खांडसारी शक्कर 
वर्गीकरण और भाव नियन्त्रण आज्ञा १६४६ ई० में जारी की गई । खाडसारी 
शकर पर इन आज्ञाओं के अधीन कठोर नियन्त्रण कर दिया गया तथा प्रत्येक 
श्रेणी के व्यापारियों और उत्पादकों को लाइसेंस देने की प्रणाल्री प्रारम्भ की गई । 
खांडसारी शकर के उत्पादक, केवल प्रान्तीय खांडसारी कंट्रोलर की आज्ञा से ही 
माल बेच सकते थे। शक्कर बांटने की सम्मनुचित व्यवध्था की गई । नियन्त्रण 
खांडसारी शक्कर और बूरा के वर्गंतथा उनके भाव नियत किए गए। समस्त जिलों 
के कोटे निधोरित किए गए । १६०६-४७ ई० में खांडशारी शकर का अनुमानित 
उत्पादन ६०,००० 'टन था । 


(३) गुड़-इस वर्ष ईख कम रकबे में बोई गई ओर इसलिए भरान्त में 
गुड़ का उत्पादन भी कम हुआ । 


भारत सरकार की अनुमति से इसका भाव & रु० प्रति सन से बढ़ाकर ६ 
मार्च १६४६ ई० से १० रु० ८ आ० कर दिया गया। आयात करने वालों के मनो- 
नीत व्यक्तियों को नियात करने की अनुमति दी गई। किन्तु आयात करने वाले 
अधिकत्तर क्षेत्रों में, गुड़ के भाव पर युक्त प्रान्त के भावों के अनुसार नियन्त्रण 
रखने की व्यवस्था नहीं थी। यह भी शिकायत की गई कि संयुक्त प्रान्त के विक्र ता 
गुड़ को नियंत्रित भाव से अधिक दर पर बेंच रहे हैं । 


इन कठिनाइयों के कारश सरकार ने भारत सरकार की सलाह से 
सपूण नियोत्‌ सम्बन्धी योजना फो नवीन रूप दे दिया। नवीन ऋतु १६४३६- 
४७ इ० से आथौत पहली ज्ञवभ्बर १६०६ ६० से यह योजना कयोन्वित की गई। 
इसके अधीन, माल केवल एक सरकार से दूसरी सरकार को भेजा जा सकता 
था। साधारण गुड़ का भाव १२ रू० प्रति सन नियत किया गया क्योंकि 
कारखाने पर ईख का भाव बढ़ाकर १ रझू० ४ अना कर दिया गया था। नियोत॒ 
सम्बन्धी इस योजना में व्यापारियों का सहयोग प्राप्त, करने के लिए आदेशिक 
परामश समितियाँ तथा मंडी व्यापार समितियाँ बनाई गईं। पहली नवम्बर 


श्श्इ 


१६४६ इ० से प्रारभ होने वाले; १६४६-४७ ई० की ऋतु के लिए २५०,००० टन की 
सा कोटा नियत किया गया किन्तु १६४६ ई० में २५५ लाख टन बाहर 
जा गया । 


प्रान्त से बाहर घी भेजने के सम्बन्ध में प्रतिबन्‍्ध जारी रहा किन्तु आगमौक 
घी उद्योग को ग्रोत्साहित करने के लिए, १६४६-४७ ई० में २४,००० मन थी 
वादर भेजने की आज्ञा दी गई | 
सूल्यतया भूसे की कमी के कारण पश्चुओं के भोजन की कमी स्वेत्र 
रही । इस लिये भारत सरकार से १०,००० टन जई प्राप्त की गई। 
_ (१) तेल और दिल्हत-इन वस्तुओं पर विभिन्न प्रान्तीय सरकारों तथा रिय- 
सत। ने आंशिक नियंत्रण लगा रक्खे थे। इस में खुधार की आवश्यकता प्रतीत हुई और 
इस लिए थारत सरकार ने नाचें १६४५ ६० में आखिल भारतीय सम्मेलन- किया 


जिल में यह निर्णय किया गया कि उपरोक्त वस्तुओं के लिए आखिल भारतीय _ 


आधार पर एक योजना बनाने की आवश्यकता है और वेश भर में प्रचालित भावों में 
चामझस्य होना चाहिए। इस योजना के आधीन पहली अग्रेत् १६४६ ई० 
से युक्त प्रान्त की १६४६-४७ ईं० को ऋठु में जिन विभिन्न बस्तुओं को वाद्दर भेजा 
जा सकता था उनका परिमाण नीचे [दया जाता है। 


सरसों के बीज ।  » २०,००० टन 
सरसों का तेत्न । आ८,००० | 
अलसी । ३२,००० ॥ 
अत्सी का तेल । : १४,००० ,, 


केद्रीय. आधार पर बनाई हुई योजना को कारयौन्वित करने में विलम्ब हुआ 

ओर इसके पहि ते ही, इन वस्तुओं को बड़े पेमाने पर चोरी से ग्रान्त से बहार भेज 
दिया गया जिस के फलस्वरूप प्रान्त में इन वस्तुओं की पूर्ति सम्बन्धी स्थिति 
(5०979 ०४707) अक्तूबर से बहुत खराब हो गई। आधारभूत योजना 
के आधीन नियत कोटदे में माल को बाहर भेजना आसम्भव हो गया। इस लिए 
बड़े पेनाने पर सरसों के बोज के नियोत को रोकने पर झ्तरसों के तेज्ञ को केचल 
कल्षकता राशनिंग, खानों, रेल विभाग तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को भेजने 
का निर्णय किया गया। तेल की मिलों को सहायता देने के लिए रीजवबल फुड 
कन्द्रोज़्रों ( रे 28076] 7050 (:०४६४70]675 ) को यह अधिकार दे दिया गया 
कि वे तिलहन के व्यापारियों से तिलहन प्राप्त कर सके। आधारभूत योजना 
को लागू करने में देर करने तथा आपात करने वाले आधिकारियों का अपने 
टाओँ (2५०39) को प्राप्त करने में, विज्षम्व करने तथा सयुक्त प्रान्त से प्रचा- 


चारा 


त्लिहन ओर 

_ तिखइन से 

तंयार की हुई 
वस्तुएं 


सूती कपड़ा 
और सूत 


१३२७ 
लित भावों के आधार पर भावों को निधौरित करने में शीघ्रता न करने के फल्- 
स्वरूप बड़े पेमाने पर माल चोरी से बहार भेजा गया और इस से नियमित 


रूप से पूर्ति करना तथा उस के सम्बन्ध में प्रबन्ध कराना इस सरकार के लिए 
बहुत कठिन हो गया । 


बष के अन्त में सरकार ने अलली और अलसी के तेल के भावों पर 
से नियत्रण हटा लिया । 


व्यापरियों का सहयोग प्राप्त करने तथा उनके विचार जनाने के लिए 
प्रान्तीय तेल मिल वालों की परामशे देने वाली समिति स्थापित की गई जिसकी 
बेठकें लखनऊ में डिप्टी कमिश्नर .शक्कर) की अध्यक्षता में नियमित रूप से हुई। 


(२) खली जुलाई १६०६ ई० से मिल से अलसी और सरसों की खली 
का मूल्य कानून द्वारा ३॥ ) प्रतिमन कर दिया गया। संयुक्त प्रान्तीय 
कोआपरेटिव डेवलपमेंट और मार्केटिंग फेडरेशन। ((०-०एढ०ए९ [26ए०।०9- 
]9679६ 2700 ५४०7६०४४7०४ #८0७7०६707) द्वारा यह खली बांटी गई। 


(३) मूगफली और तिलहन--समस्त देश में खाद्यान की कमी के कारण 
सरकार ने जनवरी से प्रान्त के बाहर मूगफली और तिलहन का नियोत्‌ बन्द 
कर दिया और अन्न के राशन की कमी की पूर्ति करने के लिए १४;००० मन 
मूगफली खरीदने का ग्रबन्ध किया। ख्ाद्यान पूर्ति सम्बम्धी स्थिति सुधर जाने " 
पर मूगफल्ली का संग्रह बेच दिया गया । नवम्बर से केरीय आधार पर बनाई गई 
योजना मृगफली तिल और उनके तेल और रूई पर भी लागू की गई और तदानुसार 
इस ग्रान्त के लिए ५००० टन तिल के बीज़ और २,००० टन तिल के तेत्न को 
नियात्‌ करने का कोटा नियत किया गया; मूगफली का आयात अथवा 
निर्यात्‌ करने के लिए कोई कोटा नियात्‌ नहीं किया गया। इसी प्रकार बिनौक्ते 
के आयात अथवा नियोत के लिए कोई कोटा नहीं था; इस बस्तु का प्रान्त में 
अभाव था और इसके लिए यह प्रान्त मध्यप्रान्त पर निर्भर था जिसने कुछ वर्षो 
से नियोत्‌ करना बन्द कर दिया था| 


सितम्बर ३० १६४६ ई० को भारत रक्षा कानून समाप्त होने पर 
कपढ़ा और सूत के नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न आज्ञए भारत सरकार द्वारा 
जारी की गई। कपड़े के नियन्त्रण सम्बन्धी मुख्य श्राज्ञाएं ये थी; 
१--भारत सरकार, सूती कपड़ा ओर सूत नियन्त्रण आज्ञा १६४६ ६० । 
२--भारत सरकार सूती कपड़ा ( एक स्थान से दूसरे स्थान से जाने पर 
नियन्त्रण ) आज्ञा १६४४ ई० । 


श्श्क्व 


३--संयुक्त प्रान्तीय नियन्त्रित सूती कपड़ा और सूत के बिक ताओं को 
लाइसेंल देने के सम्बन्ध में आज्ञा १६४५ ईं० | 


४--संयुक्त ग्रान्तीय हाथ से छपाई कारखानों और रंगरेजा को लाइसेंस देने 
की आज्ञा १६७५ ई० ! 


कपढ़ा ओर सूत बाँटने की योजनाए' यह थी । 


(१) जनत्ररी १६७ में भारत सरहार के टेकक्‍्तटाइल कमिश्नर ने जोन के... कपड़ा 
आधार पर कपड़ा वाँटने की योजता प्रारम्भ की ओर संयुक्त प्रांतीय कमी के 
क्षेत्रों ने, रामपुर टेहरीगढ़त्राल और बनारत की रियासतें थीं। १६७१ क॑ जनगणना 
के आधार पर १० गज प्रति व्यक्ति प्रति वषष मिल के कपढ़े का कोटा नियत किया 
गया । इस योजना के चालू होने पर कपड़े का स्व॒तन्त्रतापूबक एक स्थान से दूसरे 
स्थान को ले जाना बन्द कर दिया गया और प्रस्‍्येक जोन केबल अपना ही कोटा 
ले सकता था। बाद में यह कोटा १३५ गज ग्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दिया गया।* 
इस आधार पर इस प्रान्त का मासिक कोटा ४५,००० गांठ नियत किया 
गया जिसमें से २७,००० गांठ मिल के कपड़े की थी और ८००० गांठ करघे के कपड़े 
की | १६४६ ई० के अन्त तक ग्रान्त के ज्ञिए मिज्ञ का कपड़ा ३७ ००० गांठ ग्रति माल 
नियत रहा परन्तु वास्तव में जो कपड़ा प्राप्त हुआ वह इस आँकड़े से कहीं 
कम था। १६४६ ई० में, ओसतन २६००० ग्म्नंठ मिल का कपड़ा ग्रतिभाह ग्राप्त किया 
गया | मिल्लों के कपड़े का कम उत्पादन होने से टेकक्‍्लटाइल कमिश्नर अपने वादों 
को पूरा न कर सके जिसके कारण आवश्यकता से कहीं कम कपड़ा आया और व 
के अन्त में कपड़े की वड़ी कमी रही जिले ऊे आयातकताओं द्वारा जिलों में कपड़ा 
भेजा गया । साधारणतया ज़िल्ले में कपड़ा आन पर वह जिलाधीश के आदेशों 
के अधीन, थोक ब्यागरियों को दिया जाता था और अन्त में फुटकर 
व्यापारियों को। वे. ज़िले में लागू राशनिंग यो जनाओं के नियमों के अधीन उपभोक्ताओं 
के हाथ कपड़ा बेचते थे । सरकार ने लाइसेंस देने की प्रणाली इस उद्दृ श्य से प्रारम्भ 
. की, कि व्यापारी कानून के आदेशों के जो कि कपढ़े का नियन्त्रण करने के लिये 
आवश्यक थे अनुकूल काय करें ओर पुराने साधारण साधनों द्वारा व्यापार 
चलता रहे । 


प्रान्त के समस्त नियन्त्रित नगरो में कपड़े का राशनिग था और १६४६ ई० के 
अन्त तक सरकार ने ग्रामीण ज्षेत्रों तथा छोटे नगरों में कपड़े का राशरनिंग आरंभ 
कर दिया था। प्रति व्यक्ति को निधोरित कोटे के अनुसार दिया गया। ग्रामीण 
तथा नागरिक चेत्रों को कपड़ा प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया गया। ग्रामीण 
क्षेत्रों में कपड़े का राशनिंग अस्टेरिटी प्राविजनिंग योजना से संबद्ध की गई, ओर यह 





१२३६ 
व्यवध्था की गई कि ५,००० जनसंख्या के लिए एक फुटकर व्यापारी होना चाहिये 


और दूकानें उन गांवों के पांच मील के भीतर होनी चाहिए जिन्हें बहां से कपड़ा 
मिलना है। योजना संतोषप्रद उन्नति कर रही थी । 


बत आधारभूत नियत मांत्रा-- 

१६४२ इ० की फ़रेक्ट फाइडिंग कमिटी (72:६0 शिक्रतात& (:0../076/86) 

की सिफारिशों के आधार पर इस ग्रान्त के लिए सूत का आधारभूत मासिक कोटा 

६८-र३ गांठें नियत किया गया जबकि युद्ध के पूषें, अनुमान किया जावा है, 

प्रांत में ६.१२६ गांठों की खपत थी, इसमें संयुक्त प्रांतीय मिलों के सूत ७,५४६ 

गांठें तथा संयुक्त प्रांत के बाहर की मिलों के सूत की २,३३४ गांठ सम्मिलित थीं । 

किन्तु फेक्ट फाइडिंग कमिटी ने विभिन्न कांट (८000) का वितरण ठीक ढंग 
से नहीं किया जैसा कि निम्नांकित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा :-- 


अक ए आछ.. 7थ० महीन तन 


| 
५ : ३४६ ४० से अधिक. (३॥४) 


। से परम 4 


९ ; 
युद्ध पूर्व की | 
खपत का. वतेंमान रे 
कोट ८03:/ ८. हि ट्ट छु 
(काउंट ८03/00 फैक्ट फाइडिंग मासिक नियत! है ३० में द्योग के ढाइरेकर 
. अलजुमान : । 
| "च है 
१-१०... १६८८. दिपप० (१४ &)| ४४१ १०। के नीक्षे . (ज.४) 
१०-२० ४१६३ ७;८१४ (४० : ) ४,६३० १०॥ से १५४॥ तक (६०::) 
२०-४०... |. ११७४ ११७४ (५१ ४) २,३७२ १०॥ से २२॥ तक (२४४) 
४०सेऊपर |. ३००. | ११६ (१६) ४६४ ३० से ४७० तक (४४) 
। । 
| 


६३२६ हक (८७?) ध्पपरे 





् 


की ६० 0 मा > 2. अर रा. मी ०00 220/७४४७७४७७/०७४ ७५ ७४ हम. भकनम के र. किननयई, ... अं ह३०+मावटाा। 





7०५ >>न्फ-पाज 2४,8०० कनाडा, 


इसका परिणाम यह हुआ कि १० और २२ काउट (८००7७) के बीच 
के सून का अत्यन्त अभाव हुआ जिनकी इस प्रान्त में बड़ी मांग हैं। मध्यम 
ओर ऊँची कांउट (०८०७०४७) के कोटा को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया किन्तु 
सफलता नहीं मिली । ह 





१५७ 


खूत का बाटा जाना यद्यपि नियत मात्रा युद्ध के पूष खपत से कुछ अधिक 
थी, तोभी सून की सांग इतनी बढ़ गई कि वत्तमान कोटा एक सप्ताह से अधिक नहीं 
चल सकता था। 


शुप्ता समिति की सिफारशों के अधार पर बुनकरों को सूत बांटने के लिये 
एक संशोधित योजना तेयार की सई और जिलों को भेजी गईं। इस योजना के 
अधीन बुनकरों को सूत, बुनकरों की सहकारी समितियों द्वारा ही बांटा गया। 
प्रराम्भिक सहकारी समितियां जिला केन्द्रीय कमिति से सम्बन्ध की गई जो 
जिल्ले के फुटकर व्यापारिक के रूप से काये करती थी। सम्बद्ध ज़िला केंद्रीय 
'मितियों के प्रान्तीय सहकारी संघ द्वारा प्रान्तर में सूत आयात किया जायगा। 
यह आजा दी गई कि अस्थाई रूप से ६ जिलों, अथोत इटावा, मुरादाबाद, 
बिजनौर, आजमगढ़, सीतापुर और फैजाबाद में, सूत संयुक्त प्रान्तीय हैंडलम 
वीवस बोड़े द्वारा बांदा जाय तथा अन्य जिलों में संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक 
सहकारिता संघ द्वारा वितरित किया जाय । 


वर्ष के प्रथम दो महीने में ऊनी वस्त्र का स्पष्ट अभाव रहा परन्तु स्थिति 
धीरे धीरे सुधर गईं और नियत्रण उठा दिया गया और वषे के अन्त में जब शिशिर 
ऋतु आई स्थिति सन्तोष ग्रद थी। 

अग्रेल १६४६ ई० में लोहा और इस्पात से भारत सरकार ने नियत्रण 
हटा लिया परन्तु लितम्बर में उनपर फ़िर कन्ट्रोल लगा दिया गया। भारत सरकार 
ने नियत्रण कार्य कुछ और प्रान्तीय सरकार को दे दिया जिसके फलस्वरूप कानपुर 
में एक प्रान्दीय लोहा "और इस्पात नियंत्रक ओर दो प्रान्तीय लोहा और इस्पाद 
के उपनियंत्रक नियुक्त किये गये। संयुक्त प्रान्त के  रजिस्टड स्टोक होल्डरों के पास 
प्राप्त लोहे और इस्पात के वितरण के लिये वह उत्तरदायी बनाया गया । यह निरणुय 
किया गया कि लोहा और इस्पान के लिये ग्राथियों को प्रान्तीय, लोहा और 
इस्पात के नियत्रक के पास निर्धोरित फार्मों पर सम्बर्धित जिलाधीशों द्वारा प्रथेना- 
पत्र भेजना चाहिए ओर प्रत्येक व्यक्ति की मांग की जाँच करने के पश्चात ही 
अनुज्ञापत्र ([१2770775) दिया जायगा। जिस समय ग्रान्तीय सरकार न नियत्रण 
कार्य अपने हाथ में लिया, उस समय प्रान्त में बहुत कम लोहा और इस्पात था 
ओर १६४६ ई० के अन्त तक प्रान्त के रजिस्टड स्टोक्होट्डरों के लिये वास्तव में 
लोहा अयवा इस्पात का कोई कोटा नहीं निश्रत किया गया । संयुक्त प्रान्तीय 
लोहा और इस्पात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, नियत्रणाआज्ञा १६७६ ६० 
सितम्बर १६४३६ को जरी की गई जिझिके ढारा लोहा और इस्पात के तियति 
प्रान्‍्त के बाइर बन्द कर दिया गया। केबल सरकारी परिमिट सेनिक या रेलवे 
क्रेडिट नोट पर लोहा आदि इस्माथ भेजा जा सकता था। 


ऊनी वस्त्र 


लोडदा ओर 


इस्तपात 


मिट्टी का तेल 


नमक 


जलाने की 
लकई। 


श्र्८ 


१६४६ ई० में प्रान्त में मिट्टी के तेल की सथिति- सामानतया सन्तोषप्रद्‌ 
थी। वर्ष के आरम्भ में १६०१ ई० की तुलना में, मिट्टी का तेल ५० प्रतिशत कंम था, 
किन्तु फरवरी में ६५ प्रतिशत बढ़ा दिया गया और भारत शरकार ने जून से 
भिट्टी के तेल का कोटा बढ़ा दिया जिलसे कि संयुक्त प्रान्नीय सरकार की अन्न प्राप्ति 
सम्बन्धी योजनाओं के बारे में ग्रामीणज्षेत्रों में मिट्री का तेल बाँटा जा सके। 
वर्षभर प्रान्त के अधिकतर महत्यपूर्ण नगरों में मिट्टी के तेल की राशनमि योजनाएं 
सन्तोषजनक रूप से चलती रहीं | कागज़ ३० सितम्बर को भारत रक्षा नियमों के 
समाप्त होने पर कागज़ के नियत्रशु सम्बन्धी विभिन्न आज्ञाओं में भारत सरकार 
की आवश्यक पूर्तियों ( स्थाई अधिकार ) की आज्ञा “६४६ ३० द्वारा जारी रक्‍्खा 
गया | प्रान्त के विभिन्न केन्द्रों को विभिन्न मिलों से भेजेजाने के लिये भारत 
सरकार कागज की सात्रा तथा कागज का किस्म नियत करती थी और तब प्रान्तीय 
नियन्रक (८००४/०)]८:७) विशभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं को नियमों के अधीन 


“कागज़ को बांटते थे। किन्तु मिलों द्वारा अनियमित रूप से और कम परिमाणु 


में कागंज़ भेजे जाने के कारण प्रान्त में, वष मर कागज़ की कमी रही | जुलाई 
में यह कम्मी और भी अधिक हो गई जबकि भारत सरकार ने कागज़ पर से 
नियत्रणु हटा दिया | बष के अन्त तक स्थिति नहीं सुधरी। भारत सरकार द्वारा 
नियत परिसाण का केवल आधा ही कागज़ मिलों ने इस प्रान्त में भेजा । 

संयुक्त प्रान्तीय नमक के लाइसेंस सम्बन्धी आज्ञा १६४५ ई० माचे ३१. 
१६४६ ई० तक लागू रही, इस आज्ञा के अधीन कोई भी व्यक्ति बिना लाइसँंस 
के २० मन से अधिक नमक का व्यापार नहीं कर रूकता था। यह आज्ञा अग्रेज 
१, १६४६ ई० से हटा दी गई और ग्रान्त के भीतर नमक को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाने की अनुमति दे दी गई । किन्तु प्रान्त के भीतर नमक का आयात 
करने .तथा उनके बांटने की प्रणाली में जून के अन्त तक परिवत्तेन नही किया गया। 
इस प्रणाली के अधीन जिलाधीश के द्वारा मनोनीत जिलों के थोड़े से प्रतिनिधियों 
द्वारा ही प्रत्येक जिला में नमक भेजा जाता था। प्रथम जुलाई से ४० प्रतिशत 
कोटा व्यापारियों को दिया गया, जो जिले के प्रतिनिधि नहीं होते थे। द्सिम्बर 
तक नमक को स्थिति संतोषभ्रद रही, परन्तु वर्ष के अन्त में नमक की वड़ी कमी रही 
क्योंकि बी. बी. एण्ड. ड्रो. आर. रेलवे ने संसर से नमक लाने क लिये 
स्‍्टाक डिब्बों की व्यवध्या नही की । 

कुछ वर्षो से, सरकार बडे नगरों में कड़े निश्॒त्रण के आधार पर ईंधन 
बांटती रही है। प्रत्येक जिला में जिलाघीश एक या दो ऐजन्ट नियुक्त करते भे, जो 
सरकारी जगहों से, नियत्रित लकड़ी के ईंधन का कोटा लाकर फुटकर व्यापारियों 
को बेचते थे । इसे फिर नियत्रितद्र पर जिज्ञाधीश के आदेशों के अधीन, 


श्र 


उपभोगक्ताओं को बेचा जाता था। सरकारी जलानें की लकड़ी जो इस अंकार 
कन्ट्रोल दर से बेची गई, शहरों के लिये उपलब्ध समस्त जलाने की लकड़ी का 
एक भाग है किन्तु जज्ञाने की अधिकांश लकड़ी आ्राइवेट जंगलों और बागों से आती 
रही । परन्तु इस बात से कि सरकार जलाने की लकड़ी कन्द्रोल दर से पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध कर रही थी लोगों के दिलों में विश्वास हो गया और इसका 
परिणाम यह हुआ की लकड़ी कीं कीमत में विशेष अन्तर नहीं पड़ा। वर्ष के 
आरकस्म में अथोत जाड़े के मौसम में शहरों में जलाने को लकड़ी की स्पष्ट रुप से 
कमी थी। इरादा यह रहा कि बरसात के दिनों में बिशेष साधनों हारा काफी 
लकड़ी रकत्रित कर ली जाय ताकि जाड़े के दिनों में सब बड़े शहरों में काफ़ी 
स्टाऊ हो जाय। दुर्भोग्यवश अवध तिरहुत रेलवे काफी माल गाड़ी के डिब्बे देने 
में लाचार थी नतीजा यह हुआ कि जब जाड़ा शुरू हुआ तो पर्योप्त रिजवे नहीं 
बनाया गया था। जाड़े में जितने डिब्बों की आवश्यकता थी उसे ओ. टी. रेलवे देने 
में लाचार थी इस लिये नवम्बर, दिसम्बर के मह्दीने में फिर काफी कमी हुई । इसी 
बीच में नवम्बर १६४६ ई० में बाहर से माल मंगाने वालों की प्रणाली भी बदल गई 
ओर पुराने बाहर से माल मँगाने वालों ((:77077०:5) की जगह पर, जिनको 
डिंघ्ट्रक्ट मजिस्ट्रियों ने नियुक्त किया था; टेण्डर मँगाने के फलश्वरूप नये माल 
मेंगाने वाले रक्खे गये । 


डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट ( 0०5708 6 009 2०६ ) तथा उसके 
अधीन बने हुए नियम २० सितम्बर, १६०६ ई० तक लागू रद्दे । उस तारीख 
तक जो कन्द्रोल आडर समय समय पर जारी हुए थे वे डिफेन्स आफ इंडिया 
ऐक्ट के अधीन जारी किये गये थे उन्त में वे सभी वस्तुएं आजाती है जिनका उचित 
वितरण उसने समस्त जनता के जीवन के लिये आवश्यक पूर्तियों को बनाये रखने 
के लिये आवश्यक समझा जाता था। इन अडरों द्वारा; मूल्य. वितरण और माल 
को एक जगह से दूसरे जगद्द लाने ले जाने के लिये व्यवस्था की गईं थी । 


३० सितम्बर, १६४६ ई० को डिफेन्स आफ इंडिया रुल्स (06(०४८८ 
]7079 २४८७) के समाप्त होने के पूर्व ही भारत सरकार ने इसे इशेंशल सप्लाईज 
(टेम्पोरेरी पावसे) आडेनेन्स, २६४६ ( +558709) हप्छ[ज।ड5 +ल्फएगरा'ए 
9०७८७) ॥०६, !946 घोषित किया । उसी वष बाद में उस आडनेन्स का अनु- 
वाद इसेन्शियल सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावसे) ऐक्ट, १६४६ ई० के रूप में हुआ। 
कुछ अन्य वस्तुएं जो इसेन्शियल सप्लाइज ( टेम्पोरेरी पाव्से ) आडननन्‍्स 7६४६ में 
नहीं लगाई थी, वे भी ३० सितम्बर, १६४६ ई० को प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी 
की गई । संयुक्त प्रान्तीय कन्टरोंल आफ सप्लाइज आइनेन्स में (7.०, €ठ5छक्त0] 6। 
5प्ए[068 ()त797८6) में सम्मिलित कर ली गई। सरकार को इस अडिनिन्‍्स 


कानून निर्माण 
([.०४।३७ 
६0:) 


१३० 


के अधीन उसी प्रकार के अधिकार मित्ते जो केन्दिय सरकार को इसेन्शियल 
सप्लाइज (टेम्पोरेरी पावसे आइडिनेन्स १६४६ ई० द्वारा मिले थे। 


इन दोनो आर्डिनेन्सो के घोषित होने के फलस्वरूप ड्िफेन्स आफ इंडिया 
रुल्स के अधीन अधिक महत्त्वपूर्ण वस्तुओं के सम्बन्ध में जो कठील आडेर पास 
हुए थे वे लागू रहे | दो महत्त्वपूणं आडे.. अर्थात्‌ कनज्यूमसे गुड़स (कन्ट्रोल आफ 
डिस्टिवियूशन) आडेर, १६४६ ((075ए077278 (00त05 (०0700] रण वाहपरप- 
(00) ०ते>& 946 ) तथा होडिज् ऐसण्ड प्राफिटियरिज्ञ भिवेन्शन आइड्निन्स 
(नि०ग्ावांप्रु बागव शिजीएडकांएडू शि2ए270079 0पा00९ के डिफेन्ल आफ 
इंडिया रुस्स के साथ समाप्त हो जाने की अनुमति दी गयी । व्यवस्था उस 
वर्ष जो यह महत्वपूणं की गई वह थी संयुक्त प्रान्तीय (टेप्पोरेरी) कन्ट्रोल आफ रेन्ट 
ऐण्ड इवीक्शन बिल १६४६, (777086 ?70ए085 ([6779०[०:५४) (0770 6; 
२७7६ बात उिजंप्तंणा आ!!, 946, चूँकि डिफेन्स आर्फ इंडिया रुल्स के 
संमाप्त होने के पूष॑ बिल ग्रान्तीय लोजिस्लेटिव कौन्लिल में नहीं जा अकपा था 
अतः इस के अदेशों को आड््डिनेन्स के रूप में जारी किया गया। इन आडिनिन्लों 
को घोषित करने के बाद इतल आड्डिनिन्स तथा युक्त प्रान्तीय कन्टरोल आफ सपला- 
इज़ (टेम्पोरेरी पावर) आर्डिनेन्स १६०६ ई० की अबधि इन आडिनिन्थों के जारी 
होने के पश्चातू असेम्बली की पुनः बैठक के समय से छः श्षप्ताह तक के लिए 
सिमित कर दी गई थी । 


कन्ट्रोल से सम्बन्धित मामलों में सलाह देने के लिये समितियाँ-- 


कन्ट्रोल के शुरु होने के समय से ही इस के प्रवन्ध के सम्बन्ध में 
जनमत की राय ली जाती रही । धारा ६३ के शासन काल में चार प्रान्तीय 
समितियां बनी थीं। वे इस प्रकार थीं. अन्न तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं को 
परामशे दात्री समिति (30ए507ए (;0परगाली ई67 4009 >&ए7वते 08767 6077690[० 
7802५५(25) काटन टेक्घ्टाइल ऐडवबाइजरी समित्ति((:0६६60०॥0 7८5४४] 6 3 (२5079 
(८0॥707777(8०-) पेपर ऐडवाइजरी कमेटी ओर ह्रेपू समिति (४ 8.0[20 ८07777 506८) 


१६४६ ६० में मंत्रिमए्डल की स्थापना के बाद गेर-सरकारी लोगों को 
सलाह लेने के लिये समिति बनाने की प्रणाली का और भी विकाल हुआ इस 
से केबल नीसरी सप्रिति को छोड़ कर जिसकी पुनर्निभाण किया गया सब 
समितियाँ तोड़ दी गई । अन्न तथा अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिये परामश 
दाती समिति के स्थान पर समनन्‍त आवश्यक वस्तुओं की उत्पति, लपलाई तथा 
वितरण के सम्बस्थ में काये करने के लिये प्रान्तीय सिविल सप्लाइज कमेटी वनी ! 
कमेटी की बैठक वर्ष भर में एक बार हुई। मंत्रिमण्डल द्वारा जो अन्य महत्त्व- 


श्र 


पूण स्थायी कमेटियां बनी वे भी ग्रान्तीय न्यूट्रीशन ऐडवाइजरी कमेटी ( [!०ए॑- 
पढं॥। >च्धाायंधठत/ 600॥0:28,) प्रान्तीय मिलिज् कमेटी ७४ै॥॥ै]७98 ८0श7- 
777८८) और तेलहन सम्बन्धी कमेटी । 


उपयु क्त कमेटियों के अलावा ३ ऐड हाक (5०-॥०८) कमेटियां बनीं, 
अथोत्‌ डि कन्ट्रोल कमेटी ([0०-८०7070! (:०777770८०) जिसके सभापति मान- 
नीय न्याय सचिव थे, गुप्त कमेटी और शास्त्री कमेटी. डि कन्ट्रोल कमेटी 
सभी विद्यमान कन्ट्रोल आड रो की फिर से जांच करने और सरकार को इस 
बात की सलाह देने के उद्देश्य से, कि उनमें से किसी को हटा लेने की आवश्य- 
कता £ या नहीं, बनाई गई थी । इस कमेटी ने १६४७६ इ० में अपनी रिपोर्ट पेश 
की जिसकी बहुत सी सिफारिशें सरकार द्वारा मन्जूर की गई। साननीय प्रधान 
रूचिव के सभा-सचिव श्रो चन्द्रभावु गुप्त की अध्यक्षता में गुप्त कमेटी ने 
कपड़ा, सूत, शक्कर और मिट्टी के तेल -के त्रितरण सम्बन्धी अश्न पर विचाए 
किया । कमेटी के निर्णेयों में से बहुतों को कार्योन्चित किया गया। इस कमेटी 
की सिफारिश के कारण शहरी तथा देहाती केत्रों में शक्षर की राशनिंग शुरू 
की गई । माननीय प्रधान सचिव के सभा सचिव श्री लाल बहादुर शास्त्री की 
अध्यक्षता में शास्त्री कमेटी ने डि्धट्रेक्ट सप्लाई आफिसों के कर्मचारियों के पुनरसंग- 
ठन के सम्बन्ध में लाभदायक काये किया | सन्त्रिमण्डल् ने जो महत्त्वपूर्ण नई बात 
निकाली वह यह थी कि जिलों में कन्ट्रोल के दिन-प्रति-दिन प्रबन्ध के सम्बन्ध 
में स्थानीय अधिकारियों को सलाह देने के लिये विभिज्न समितियाँ बनीं । प्रत्येक 
जिले में विद्यमान लाइसेंसों की फिर से जाँच करने और नये लाइसेंस जारी 
करने के सुम्बन्ध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों को उलाह देने के लिये लाइसेंसेज़ 
उप-समितियां (],70205865 5घ 9-९007 7१766 ) बनीं । अत्यक्ष रूप से अन्ञ- 
संग्रह करने के लिये वसूली के कार में सहायता देने के लिये बिक्री केन्द्रों में 
अन्य समितियाँ बनीं। ऐसे केन्द्रों में समितियां गुड़ और दाल के नियोत के 
सम्बन्ध में सरकार को सलाह देन के लिये भी बनी थी। गत्येक फूड कन्ट्रोल 
रीजन ( 9660 (:०7४४४0! ९२६०४ ) कक हेड क्वाटरों में इसी प्रयोजन के लिये 
रीजनल फूड कन्ट्रोलर को सहायता देने के लिये कमेटियां बनीं थीं। ओर डिस्ट्रिक्ट 
और टाउन ऐडवबराइज़री कपेटियाँ भी बनायी गयी थीं । जो कन्ट्रोश के सम्बन्ध 
में की गयी समघ्त कायवाहियों की जाँच करती थीं तथा अवाश्यक वस्तुओं के 
न्‍्यायोचित वितरण सम्बन्धी मामलों में सलाह देती थीं । 


प्‌ 


सामान्य 
(उप हाँ! 


१६४२-४६ 
का बजट 


रैक 
अच्याय ४ 


लोक आंगम और अथ 
(ए07076 ६७ए०४१6७ 8706 ४089700) 
(केन्द्रीय आगम २७०७४४७४७) 


( ३० साचे, १६४६ ढक समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ) 


संयुक्त प्रान्त में जिन लोगों पर आय कर लगाया गया उनकी कुल संख्या 
६७,६३६ थी । इस कर से ६,६२,४२,६२० रू० विशुद्ध आय हुईं | आयकर से सबसे 
बड़ी धनराशि मिली जो ३,०८,४२,६१३ रू० है, उसके बाद एक्सेस प्राफिट टेक्स 
(5८८७७ 970॥ 7 25४)का नम्बर है जिसमें २,३६,५०,०८८ रु० मिला। सरचाजे 
(6पाट27९०) से ७७,७३;२८२ रु० सुपर टेक्स (5५७८४ ॥25) से ३८,८७,७६६ 
रू०, कारपोरेशन टेक्स ((:07002४६०४ 595) के साधारण , 'बसूलियों से 
२४७,६२,८३६ '€० ओर प्रकीण (5८९]9.720 59) से ६,२८,७२६ रू० मिला | 


३८ ग्रान्तीय आगम 


३१ माचे १६४६ ई० को धारा ६३ समाप्त के हो जाने पर १६४४-४७ ई० को ' 
व्यय का सालाना अनुमान भी जिसे महामान्य गवनर ने धारा ६३ के अधीन 
किये गये घोषण के पेरा ३२ के अनुसार ३ नवम्बरर १६२६ को रद हो गया। 
१६४६-४७ के लिये फिर से बजट बनाया गया जिसे धारा सभा ने पासकिया | 


१६४५-४६ के मूल बजट में आगम (२०ए८०प८) से आय का अनुमान 
२७,५२५१४,००० रु० और आगम के व्यय ([२८ए८7०८ ॥९०८०७४७) का अनुमान 
का २७,३६,८५००० रू० लगाया गया जिसमें १५५३०,००० रू० की बचत संयुक्त 
प्रान्तीय सड़क कोष और अस्पताल कोष प्रत्येक को आगम से ५० लाख रु० देने 
ओर आगम सुरक्षित कोष ([२८५४:४८ ०४०) को २६१६ लाख रु० देने के बाद 
हुईं। महंगाई तथा लड़ाई के भत्तों की दरों को बढ़ाने'के कारण संशोधित अनुमान 
((२०४॥७९त €७४४४४८७) घट कर ७,८६,००० रू० हो गया। वर्ष के अन्त में 
१,५४,००० रू० की बचत, आगम सुरक्षित कोष को १८१ लाख सप्लाई स्कीम 
स्तेबिलिजेशन फए्ड (50797ए9 $5८॥९४7८ 5&70[788007 >प्रव) को, और 


, सड़क कोष तथा अस्पताल कोष, प्रत्येक को. ५० क्षाख रू० देने के बाद हुई । 


परन्तु आगस से विभिन्न सुरक्षित कोषों (२८5९/ए८ पर 70) को ४३१ ज्ञाख 
देने के कारण आगम में ४३२ लाख की बचत हुई होती । 


शक 

१६४५-४६ ई० में कुल बास्तविकः ग्रागम २६६४ लाख रु० हुआ जिसमें 
झायव्यय के आरम्भिक अनुमानों की तुलना में २४३ लाख की वृद्धि हुईं। यह 
वृद्धि खास कर आयकर भूआगमस (].270 २८४८८८४८) प्रान्तीय आबकारी 
उद्योग और असाधारण आयों से हुई जबकि सिंचाई से प्राप्त आय में कमी 
हुई। आयकर प्रान्तीय भाग में भारत सरकार के मूल अनुमार से अधिक वृद्धि 
हुई। भू आगम की उन्नति पहले से अधिक धन राशि वसूल की जाने से खेती 
सम्बन्धी आपत्तियों के न होने के कारण हुईं। आबकारी में बढ़ती, शराब आदि 
नशीली बस्तुओं की अधिक छपत के कारण हुईं। उद्योग में वृद्धि भारत सरकार 
, से लड़ाई सम्बन्धी सप्लाई योजनाओं के लिये अधिक धणिराशि ग्राप्त होने के 
कारण हुई । संयुक्त प्रान्तीय कन्ट्रोल्ड काटन क्लाथ रेण्ड याने कन्ट्रौल आडेर 
((०7णील्त ०06०णा जेठ्पा गाते (0 00675) के आधीन लाइसेन्स 
फीस लागू करने के कारण असाधारण अ्ार्यों में वृद्धि हुई । सिचाई सम्बन्धी 
आयों में कमी, महगाई के भत्ते और सामानों के मूल्य में वृद्धि होने के फल * 
स्वरूप तथा नहरों में काम कराने में अधिक खच्चे होने के कारण हुई । 


मूल्य वजट के २,७३७ रु० के अनुमान के स्थान पर आगम सम्बन्धी व्यय 
२,६६४ लाख रुपया हुआ इस अकार २५७ लाख की वृद्धि हुई विवेष बढ़ती 
. ग्रान्तीय आबकारी सामान्य प्रशासन, (57०8) 2 तागराणंडए970०7) पुलिस 
नागरिक निर्माण काय ((+:४ ९४०४४) “विविध व्यय” (१॥६5०८)|३०९०पघ५ 
(:॥०72०७ असाधारण व्ययों पर हुईैं। जबकि आगम सुराक्धित कोष में ८० लाख 
की कमी हुईं । प्रान्तीय आबकारी में व्यय की वृद्धि मोटरों में जलाने के लिये 
अलकोह्दाल , खरीदने के' कारण हुई जिसकी मूल बजट में कोई व्यवस्यथा 
नहीं थी क्योंकि यह योजना बजट बन जाने के बाद लागू की गईं थी। मूल बजट 
बनाने के बाद बढ़ी हुई दरों पर मंहगाई तथा लड़ाई सम्बन्धी भत्तों की स्वीकृत 
देने, दौरे तथा अन्य भत्तों में तथा मजदूरी और लामानों के दामों में वृद्धिके 
कारण आकास्मिक व्ययों पर अधिक खर्च होन चुनाव के सम्बन्ध में किये गये 
खर्चे होने के कारण सामान्य प्रशासन के व्यय में अधिक वृद्धि हुईं। ए. आर. 
पी. के लिये सामान, ट्रक, गाड़ियों, और वर्दियों को खरीदने तथा महगाई और 
लड़ाई सम्बन्धी भत्तों पर अधिक खर्चे करने क कारण पुलिस” के अधीन 
अधिक व्यय हुआ | नई इसारतों सम्बन्धी योजनाओं तथा लड़ाईं के समय में 
मोटर तथा अन्य गाड़ियों के अधिक चलने के कारण विगड़ी हुई सड़को की 
बाधिंक या विशेष मरम्मत के कारण नागरिक निमाण कार्यों पर व्ययों में अधिक 
वृद्धि हुईं। विविध व्ययों के अधीन वृद्धि मुख्यतया आगम से सप्लाई स्कीम 
स्टेविलाइजेशन फण्ड(5070]0।ए 5८॥2८77० 5490]759४07 £'प०) को इस्तान्तरित 


आझागम से आय 


अशगम सम्बंधी 
न्वय 
(२००2७ 


प्रइ 0&70- 
5 ७) 


'है१४ 


करने के कारण; तथा स्थानीय स्वशासन सस्थाओं को उनके कमचारियों के लिये 
अधिक मँहगाई के भत्ते देने के कारण हुई, जिसकी मूल वजट में कोई व्यवस्था 
नहीं थी । अन्न राशिनिड़ योजना को बढ़ाने; कपड़ा राशनिद्ञ योजना, फील्ड 
पब्लिसिटी (०0१ 7४0॥८०४७) योजना, लड़ाई से लौटे हुए सेनिकों और 
मजदूरों को फिर से बसाने की योजना को चालू करने के कारण असाधारण 
व्यय के अन्तगत वृद्धि हुई । ! 


हम] २२२.७८ लाख रु? के मूल अनुमान के स्थान पर पूँजी का व्यय ८४५ लाख 

(39708[ रू० हुआ। बचत अधिककांश में सब सप्लाई योजनाओं की वास्तविक आयों के 
हु एड 5 मूः प धिक ५9४ 

(0७)... कारण हुई जो मूल अनुमान की धनराशि से भी अधिक थी तथा इस बचत लिचाई 

जल विद्युत तथा नागरिक निर्माण कार्यों (ऐश ४०७) के कारण भी हुई 

और पूँजी से सहायता प्राप्त कृषि योजनाओं के अधीन बीजों, फर्टिलाइजरों 

 (7८:४॥ 2०७) और औजारों की बिक्री से अधिक तथा पेन्शनों की संराशि 

((0प्रपपांल्त॑ 5०2 पर 0॥ 47६ (9079) की भुगतान कम होने के कारण भी 


अधिक आय हुई । 
ऋण से आय ऋण से आय के अधीन वजट में स्थायी ऋण लेने की ब्यवस्था नहीं 


(०८०४।०८४ थी परन्तु इस बष में भारत सरकार को एकत्री कृत ऋण ((-0750]70%020 
। 0०, 0800 के कुछ भाग को देने के लिये २:५१,२४,८०० रू० के मूल्य का ऋण 
० 75) लिया गया जिसे ३ प्रतिशत संयुक्त प्रान्गीय ऋण, १६५० ई० कहा जाता है। 
इस वर्ष कोई भी प्रान्तीय ट्रेजरों बिल्लें नही चालू की ,गई और काम चलाने के 

लिये रिजव बेंक आफ इण्डिया से कोई अग्रऋण (/०१४०.7००५) नहीं किया गया । 


१६४६-४७ ईं० १६४६-४७ ई० के वजट में २७, (४,०२,००० रुके आगम तथा २६,४४, १८००० 
का वजट २० के व्यय और २६,३5,००० रु० के घाटे का अनुमान किया गया था यद्यपि 
प्रान्तीय आगम में (६४७४-४३ ६० से अधिक वृद्धि होनेका अनुमान लगाया गया और 
अन्य वर्षों की भाँति आगम से सुरक्षित कोष (२८५८०८९) #णात॑ के अंशदान 
की व्यवस्था नहीं की गई थी फिर भी यह घटा हुआ | १६४५-४६ ई० में २४० लाख 
रू० के स्थान पर लड़ाई तथा मँहगाई सम्बन्धी, भत्त की धनिराशि ४२५ लाख * 
रू० हुईं। सामूहिक जुमोनों को लौटा देन के लिये ३५ १/२ लाख रू० की व्वयस्था की 
गई थी । अगस्त /१६७४५ ई० में युद्ध में जापान के हरजाने से युद्धोत्तर योजना बनानी 
पड़ो जिनका उद्देश्य अुद्दनिरेंत्त ओर बेकारी दूर करन। था । इन योजनाओं 
में जल विद्युत-विकास तथा भूलिचन जेसी उत्पादक योजनायें भी सम्मिलित थी। 
साथ ही साथ अनुत्पादक योजनायें जेसे सड़क निर्माण कार्य-क्रम, अस्पतालों, स्कूलों, 
काल्ेजों, के भवनों के निर्माण काये तथा कृषि सम्बन्धी फाम और झौद्योगिक 


श्क् 
संस्थायें भी सम्मिलित थीं । इन योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारां 
बनाये हुए आर्थिक कार्यक्रम के अनुसांर उत्पादक योजनाओं की लगात को 
भारत सरकार प्रान्तों के लिये ऋण ले कर पूरा करने को थी, तथा अनुत्पादक 
कार्यो पर ३१ साचे १६४७ ई० तक जो व्यय हुआ था उसे भी भारत सरकार 
को पूरा करना था। १६४६-४७ ई०' में युद्धोत्तर अन्तर कालीन योजनाओं पर 
कुल १,३५४ लाख रू० व्यय का अनुसान किया गया था। इस धनराशि में से 
४६६ लाख रू० उत्पादक योजनाओं के लिये तथा ८५८६ लाख रु० अनुत्यादक 
योजनाओं के लिये था। इस अन्तिम धनराशि सें"६४३ लाख की व्यवस्था पूंजी 
शीषकों के अधीन तथा २४३ लाख रु० की व्यवस्था आगम शीषकों के श्रन्-त 
गत की गई और भारत सरकार से मिली हुई कुल आर्थिक सहायता ६४७ लाख 
रु० थी। उत्पाइएक योजनाओं के लिये ४६६ लाख रू० की घनराशि में से २५० 
लाख रु० १६४६-४७ ई० में ऋण द्वारा प्राप्त किये जाने का था और शेष को 
आगे के वर्षों के लिये स्थागित कर दिया गया। आयों में वृद्धि का अनुमान 
सरचार्जों (5४:८४७०एछ॒०४) को मूल आयकर के साथ मिला देने के कारण, विशेषतया 
आयकर क ग्रान्तीय भाग में किया गया; कृषि के अन्तगंत आयों में वृद्धि का 
अनुमान शक्ति द्वारा ,|खेती करने की योजनाओं के सम्बन्ध में किसानों से की गई 
वसूलियों तथा कृषि विभाग के विभिन्न अधिक अन्न उपजाओ ओर अनुसंधान 
योजनाओं के सन्बन्ध में भारत सरकार कौतिल आफ णग्रिकलचरल रिसचे 
((:०पण्ण] ् 387०पॉएा४) "रि८52०7८॥) से की गई वसूलियों के कारण 
आर अनुत्पादक विकास योजनायों के सम्बन्ध में भारत सरकार से सहायक 
अनुदान मिलने के कारण किया गया। आरगम में कमी की आशा विशेषयता 


ज॑मलों और झावकारी - से की गई - थी। व्यय में वृद्धि अधिकतर युद्धोत्तर तथा 


अन्य नई योजनाओं, मंहसाई की वृद्धि ओर कम बेतन पाने वाले सरकारी 
कर्मचारियों के बेतन बढ़ाने के कारण हुई। 


संशोधित अनुमान में आय बढ़ कर २४,१५,४४,६०० रू०, और व्यय 
२३,२०,७६,४०० रू० हुआ इस प्रकार मुल अनुमान में २६,२५,६०० रू० की 
घटी होते हुए भी आगम में ६०,६८,४०० रु० कीं बचत हुई | आयों तथा व्यय 
के अन्तगेत ये बृद्धियाँ बहुत अधिक थीं परन्तु बहुत हद तक वे हिसाव करने 
की विधि (9.0९0प्राफ्ाए ४2 970८८(पा2) सर परिवतेन के कारण हुई ! जो युद्धोत्तर 
अनुत्पादकु बिकास योजनओं के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुदान पूरा किया जाता 
था। इस परिवतन के कारण विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार के 
सब अनुदान, चाहें वे आगम से या चाहे पूजी से लिये गये हों, प्रान्तीय ख़रकार 
के आगम सममे जायेंगे। फत्रस्वरूष, संशोधित बजट में विकास योजनाओं के 


१६४६-४७ ई० 
का संशोभित 
अनुमान 


पृ जीं का ध्यथ 
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व्यय को सी जो आरम्भ में पं जी शीषकों में रखा जाना चाहिये था, श्रागस के ज्यव 
के अन्तगेत हस्तान्तरित करना पड़ा | अगम आत में ४०० लाख रूु० की जो बृृद्धि 
हुई थी उस में ४५१/२ लाख की वृद्धि हिसाब करन का नवीन विधि के कारण हुई 
थी। आवकारी आगस में अन्य महत्त्पूणं वृद्धियाँ अधिक खपत के कारण 
हुई। बन-छागस (07290 !२०७०४७८) में वृद्धि निलामों में अधिक, रुपया मिलते 
के कारण तथा विविध ()५(502)]97००४५) के अधीन जो वृद्धि हुई वह हिसाब 
करने की नवीन विधि के कारण हुई। दूसरी ओर आय कर अन्य कर 
तथा महसूल और कृषि के अधौन आगम-आय में कमी की आशा की गई । 
श्रागस व्यय में ३७६ लाख रु० की जो वृद्धि हुई वह हिसाब करने की 
उस विधि में जो उपयु क्त युद्धोत्त अनुत्पादक योजनाओं के लिये भारत सरकार 
के अनुदान पर :लागू होती है परिवर्तन के फलस्वरूप केवल पूरी ही नहीं हो 
गयी बरना और बचत भी हुई , आगम व्यय में जों महत्त्वपूर्ण वृद्धियाँ हुई वे 


 प्रान्तीय आवकारी शिक्षा विविध व्ययों (१(5८2] 82008 (;797265) के अधीन 


जलाने वाले अलकोहल सम्बन्धी योजना को पूरे आर्थिक वर्ष भर चलाने, स्युनि- 
सिपल बो्ड तथा डिस्टिक्ट बोड के अध्यापको के वेतन-क्रम को बढ़ाने, ४० हिन्दु- 
स्तानी मिडिल स्कूल खोलने, कुछ म्युनिसिपलिटियों में अनिवोय शिक्षा चालू 
करने और शिक्षा संस्थाओं को उन के पुस्तकालयों तथा भ्रयोग शालाओं की 
उन्नत करने के लिये अनुदान स्वीकृत करने के कारण हुई । उन लोगों तथा निजी * 
संस्थाओं को, जिनकी सम्पत्तियों को १६४२ इ० के अन्दोलन में सरकारी कारेवाई 
से हानि हुई थी ज़तिपूत्तियाँ ६ ( ०77/0०58(075 ) देने का निशेय करने, दंगा 
पिड़ितों को सहायता देने, और स्थानीय स्वाशाक्षन संस्थाओं को उनके कमेचारियों 
को मंहगाई के भत्तों के अशंदान की धनराशि बढ़ाने के कारण व्यय में वृद्धि 
हुई । मुख्यतया टुक्‍्टरों तथा अन्य सामानों के मिलने की कटिनाई और 
शिक्षा-प्राप्त कम चारियों की कमी के कारण कई नई योजनाओं को स्थागित करना 
पड़ा, या कुछ को चालू भी किया गया जिसके फलत्वरुप आगम-व्यय में विशेषतया 
कृषि, पशु चिकित्सा और उद्योग अनुदानों के अन्तंगत कमी हुई । 


पूँजी के व्यय मूल अनुदान में ६६५ लाख से घट कर संशोधित अनुदान 
में ४८८० लाख रु० हो गया। इस का मुख्य कारण यह हे कि फोयला, लोहा तथा 
अन्य इसारती सामानों की कमी, रेल यतायात सुविधाओं को प्राप्त करने फी 
कठिनाई के कारण बहुत से पूंजी सम्बन्धी योजनाओं को चालू नहीं किया गया 
जिसके फलस्वरूप पूंजी तथा भृञगम के शीर्षक के अधीन छूल व्यय, जिसकी 
अनुमान मूल वजट में सब अनुन्पादक तथा युद्धोत्तर योजनाओं के लिये जिन्हें 
भारत सरकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होतीं ८८३ लाख रु० लाख लगाया गया था 
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संशोधित अनुमान घट कर केवल ४६२ लाख रू० रह गया और फल्नस्वरूप केन्द्र से 
प्राप्त आर्थिक सहायता (>ए००८०६०.)) भी घटा कर संशोधित अनुमान में ६४७ लाख 
रुपया कर दिया गया अन्तिम दोनों रिपोट यह प्रदर्शित करते है कि इन योजनाओं का 
व्यय और हिन्द सरकार की आर्थिक सहायदाकी धनराशि वर्ष १६४६-४७ ३० के वर्ष 
में २६७ लाख रु० से अधिक नहीं हो सकती है | 

अन्न सप्लाई योजना इस सरकार द्वारा कायन्विंत की गई विभिन्न योजनाओ 
में सब्र से बड़ी योजना थी भारत के कतिपय क्षेत्रों अन्न की कमी के कारण 
सरकार के लिय आवश्यक हुआ कि अन्न संग्रह योजना के अधीन-श्रन्न खरौदे' 
जिस के अनुसार कृषकों को अपनी पैदावार का कुछ भाग सीधे सरकार को देना 
पड़ा । जो अन्न प्रान्त में खरीदा जाने को था और जो बाहर से मगाया जाने को 
था उस का क्रय मूल्य और गोदास में रखने में व्यय तथा यातायात में व्यय, सब 
को _सिल्ला कर अनुमानित घनराशि २७,६४६, ६३००० रु० होती हे जब कि राशन 
की दूकानों पर विक्रय श्राय की अनुमानित धनराशि २२,८३,३६,००० रू० है और' 
व्यापारियों तथा संस्थाओं को दीथे बेचे गये अन्न का मूल्य ३$०४,८५३,००० रू० 
होता है। अथात्‌ सब मिला कर सम्पू्ें धनराशि २५,८८,१६००० रु० होती है । 
अतः अन्न योजनाओं या २,०८४४,००० रू० बास्तविक व्यय का अनुमान किया 
जाता है । १६४६-४७ ड० के अनुमान से ऐसा प्रतीत हुआ कि २,३५,००,००० ० 
' क्री हानि होगी जिस में से १,४०,००,००० रूँ० की धनराशि भूज्आागम के शीषक 
के नामें लिखी जायगी और ८५,००,००० रू० की बचत पूँजी शीषक ८*-क-पूजी 
की लागत जो राज्य व्यापार की प्रान्तीय योजनाओं में लगाई गई” के आधीन 
संतुलित नहीं की गई जो योजना के समाप्त होने पर सप्लाई योजना स्थिरी करण 
कोष (5६06:56: घाट) में हस्ता नान्तरित की जायेगी । इस पअकार 
२,०८,४७,००० रू० के वाध्ताविक व्यय में ८५,००,००० रु० सरकार की हानि के 
रूप में सम्मिलित * सरकार तथा शेष १ २३; ४४,००० रु० खद्यान्न के उस अतिरिक्त 
स्टाक का मूल्य के रूप में -है जो १६४६-४७ ई० में श्राप्त किया* गया। अन्य 
आवश्यक योजनाये' ये हैं गुड़ योजमा, तेल, तेलहन योजना में इमारती लकड़ियो 
के क्रय तथा सप्लाई की योजना; और ई'धन नियत्रण योजना | 


गुड़ योजना के अधीन सरकार ने अन्य प्रन्‍न्तों और रियासतों को सप्लाई 
करने के लिये गुड़ खरीदा | आयात प्रशासनों (॥779076708 4 ता0ंग्रांछए8घ079) 
की गुड़ की कीमत रीजनल फूड कन्ट्रोलर के पास पेशगी जमा करना पड़ता था 
ओर उसके आधार पर उन्हे गुड़ की सप्लाई की जाती थी। कु आय का अनुमान 
३,८६,६२,००० रू० से और व्यय ३,६४१२०,००० रू० किया गया जिसमें से 
२४,४२,००० रु० की वास्तविक आय प्रशासन व्यय के रूप में है । 


सप्लाई योजनाय 


गुह यो ननाये 


तल, तिन्नह न 
की योजनायें 


इमारती लकी 
खरीदने ओर 
सप्लाई करने 
की योजनयें 


रेल की लकडी 
की पटरियों 
ओर ई धन 
के नियन्त्रण 
वी योजना ये 
(२०७।।ए7० ए 
8]830987 
7 एप! 
८0छ5॥६70! 
8८8४७॥९ ) 
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इस योजना में सरकार का रुपया उड़ीसा, आलाम आदि सरकारों तथा 
कुछ कोयले की खानों की भेजने के लिय तेल खरीदने के अतिरिक्त और कहीं 
नहीं हुआ, क्योंकि सब सरकारों तथा प्रशासनों ने अपने व्यापारियों को नियुक्त 
किया था जो नकद रुपया देकर खरीद करने थे, और सरकार कर्मचारियों पर 
किये गये खर्च को पूरा करने के लिये केवल प्रशासन “सम्बन्धी व्यय वसूल करती 
थी । आय के सम्बन्ध में ४७,८०,००० रू० का; और व्यय के सम्बन्ध में 
४८,५३;००० रू० का अनुमान किया गया जिससे ६,२७,००० रू० की आमदनी 
हुई जो प्रशाध्षन व्यय को व्यक्त करती हे ह 

लेप्लाई विभाग के टिम्बर डाइरेक्टोरेट (]709./ )॥0०६०7०७६७) के 
इस अनुरोध पर कि संयुक्त प्रान्त को रवयं ही अपन इसारती लकड़ी का स्टाक 
खरीदना चाहिए ओर संयुक्त प्रान्त में हिन्द सरकार के इमारती लकड़ी की सप्लाई 
के सन्बन्ध में पूरे प्रशासन के लिये उत्तरदायी होना चाहिए, हिन्द सरकार के 
इमारती लकड़ी के सब स्टाक २० नवन्बर, १६४५ ई० को ले लिये गये | इस 
प्रकार जो स्टाक खरीदा गया उसका मूल्य १,०३,४६,००० रू० था और इस 
धनराशि का हिन्द सरकार को चार त्रेमासिक किस्तों में भुगतान दिया गया। 
इसके अतिरिक्त १:०३४००,००० रू० के मूल्य की इमारती लकड़ी अन्य साधनों 
से खरीदी गई जिसमें से ३४,८५,००० रू० १६४५-४६ ई० में और ६८,१४,/००० 
रू० १६०६-०७ ई० में अदा किया गंया। योजना चलाने के लिये कमचारियों 
का वेतन, यात्रा सम्बन्धी भत्ते और अन्य भत्तों के सम्बन्ध में ११,५२,००० रू० 
का अनुमान किया गया और जो स्टाक लिया गया था उसे बाद में बेंचने पर 
मुनाफे का जो भाग भारत सरफार को देना था उसके सम्बन्ध में ८;८०१००० 
रु० का अनुमान किया गया। इस प्रकार कुल व्यय के सम्बन्ध में १,६९,६६,००० 
रू० का अनुमान किया गया। वर्ष भर में बिक्री से जो आय हुई उससे 
१,६४,४०,००० रू० प्राप्त होने की आशा की गई । 


यह योजना १ नवम्बर, १६४६ ई० को चालू की गई। कमचारियों के 
वेतन और अन्य भच्ते तथा पारिश्रमिक (#070:४०४७) और आकस्मिक व्ययों 
(१००/४78०४००७) के अतिरिक्त इस योजनाओं में सरकार का रुपया नहीं व्यय 
हुआ | ऐसा इसलिये हुआ कि रेल की लकड़ी की पटरियों पर जो रुपया खचचे 
होता था वह सीधे रेलवे कोष से दिया जाता था और ईघधन की सप्लाई सीधे 
उन एजेन्टों को की जाती थी जो विभिन्न डिस्ट्रिकट मजिस्ट्रेटों द्वारा मनोनीत 
किये गये थे । इस प्रकार जो व्यय हुआ बह बहुत थोड़ा था अथोत्‌ २,१२,००० 
रू० | सरकार ने ई'घन पर कोई सरचाच (5पाणशहु८०) नहीं लिया अतएव 
ई धन योजना से आय की आशा नहीं गई । परन्तु रेल की लकड़ी की 


१३६ 


पटरियों की सप्लाई पर १,२६,००० रू० का अनुमान ओवर-हेड चा्जज 
के ((2०2/॥6०१ (;997२८५) रूप में किया गया 

भारत सरकार को एकत्रीच तऋण (( >7650ठ02/८0 2८०) के कुछ 
भाग को फिरसे अदा करने के लिये सितम्बर ६४६ ई० सें एक स्थायी ऋण 
'जिसे २ ३,४ प्रतिशत संपुक्त ग्रान्तीय ऋण १६६१ कहा जाता है चालू किया 
गया। ऋण की धनराशि २,४२,५७,/२०० रुू० थी और १०० रू० ८ आना के 
जारी करने की दर ([5572750९) पर तल्ञी ग डे । ऋण के लिये केवल एक दिन 
ही निश्चित किया गया लेकिन कुछ ही घंटों में ऋण भी नियत धनिराशि से 
अधिक खझपये प्राप्त हो गये जिसके फलस्वरूप रिजुबे बेक द्रारा आंशिक निधोरण की 
आवश्यकता हुई | सरकार की आधिक साधन सम्बन्धी (५५०५५ 96 ६३॥75) 
स्थिति आसाधारण रूप से अच्छी हीन के कारण यह अवस्यक नहीं सममा 
गया कि बाजारों में ग्रान्तीय ट्रेजनी विल् चालू किये जाय और रिजबं बेक से आर्थिक 
साधन रूम्बन्धी अग्रऋण (3०५570८०७) लिए जाये। युद्धोत्तर विकास योजनायों 
पर व्यय करने के लिये भारत सरकार से रे ३४ प्रति वर्ष की दर से २,५०,००,००० 
रुपये की अम्ऋण (०१४८०7०८७) लिए गये। यह ऋण नवम्बर १६६१ ई० 
में अदा किया जायेगा। 


संयुक्त प्रानन्‍्त फे १६७४ ई० की पयोदान लेखे (& 9[70[/78007 
५८०८०प४) और आडिट रिपोर्ट, १६४६ ई० महामान्य गवनर को प्रस्तुत करने 
तथा धारा सभा के सामने रखने के लिये ८ नवम्बर “६४६ ई० को आडिटर 
जनरल से प्राप्त हुए । ये लेखे (.५५८००४०७) और आइडिट रिपोर्ट ११ जनवरी 
१६४७ को लेजिस्लिटिम असेम्बली के सामन और १७ जनवरी, १६४७ ई० की 
लेजिस्लेटिवँ कॉलिल के सामने रक्‍खे गये। 


१६४४-४४ के संयुक्त प्रांत के अर्थ लेखि ( #7797०6 &८०००४० ) और 
उसके सम्बन्ध में आडिटर जनरल की आडिट रिपोर्ट अकाउन्ट्ेन्ट जनरल संयुक्त 
प्रान्त के जरिये प्राप्त हुये लेखे (६&००००॥ ४७) पर्योदान लेखे (0 [)070])48- 
500) के साथ ही सवंसाधारण की सूचना के लिये २२ माचे, १६४७ ई० 

बसंयुक्त प्रांत के सरकारी गजट में प्रकाशित हुए । 


भहासन्य गबनर तथा माननीय प्रधान सचिव के संयुक्त अपील द्वारा 
१६३८ ई० में संयुक्त प्रान्तीय बाढ़ पीड़ित कोष स्थापित किया गया। इस अपील 
से १६३८ ई० के बाढ़ से पीड़ितों की सहायता देने के लिये जितने रुपये की अपील 
की गई थी उससे कही अधिक रुपया मिला। आज कल कोष में जो शेष रुपया 
है बह २४,००० के लगभग है, और इलाहाबाद में इम्पिरियल बेंक में अकाउस्टेन्ट 


जय तथा 
अग्रकरा 


पर्यादान लेखे 


अथथ लेखे 


सयुक्र प्रान्तीय 
बाद पीडित्त 
सहायत्ग कोष 


सवा खज़ाना 


अन्य बचतोी 
की योजना 
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जैनरल के अधीन जमा है जो इस कोष के आनरेरी सेके टरी हैं। इस कोष की 
जांच होने के बाद से समय समय पर वाढ़' सें सहायता देने के लिये इस कोष 
से रुपया भन्‍्जूर किया जाता रहा हे । १६४६ ई० में इस प्रान्त के पूर्वी जिलों में 
बाढ़ पीड़तों की सफलता देने के लिये बाबा राघबदास को इस कोष से १८०० 
रूपया मंजूर किया गया । 

इस प्रांत में एक नया जिला बनने के साथ ही; जिसका हडक्वाटेर देवरिया 
में है नियमानुसार आज्ञाओं (7०7०४) ०7००७) द्वारा देवरिया में एक सदर 
खजाना बना जिसके अधिकार-्षेत्र में देवरिया, हाटा सलमसपुर, पडरौना की. 
तहसीलें रक्खी गयीं | अक्ट्बर, १६४६ ई० में देवरिया का खजाना स्वतंत्र रूप 
से काय्यें करने लगा । जब तक कि देवरिया में माक्त सम्बन्धी इसारतें, जिनमें 
ट्रेजरी आफिस और सुदृढ़ कमरा (50078 ९०००७)) भी सम्मिल्षत हैं, नहीं 
बने थे; देवरिया के खजाने का काय्ये गोरखपुर में चलता रहा और गोरखपुर 
"के ट्रेजजी आफिसर अपने कार्य के अतिरिक्त देवरिया » खजाने का काय्य 
भी देखते रहे। 

मुद्रा स्फीत (7779000) को रोकने के लिये भारत सरकार के अनुरोध 
करने पर १६४३-०४ और १६४४-४४ के आशिक वर्षों में इस सरकार द्वारा 
डिफेन्स सेचिंगत आन्दोलन के लिये आज्ञा दी गई। इन आनन्‍न्दोलनों में जो 
मुख्य बात है वह यह. है कि जिले में रेवनू आफिसरों हारा वसूलियाँ की गई । 
संयुक्त प्रान्त में यह परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने जितने रुपये का लक्ष्य 
निधोरित किया था अत्येक आथिक वर्ष में उससे कहीं अधिक धन जमा 
हुआ । 


मई १६४४ ई० में फिर हिन्द सरकार ने सब ग्रान्तीय सरकारों को यह 
बतलाया कि इस प्रश्न पर खूब बिचार किया गया हे कि भविष्य में बचत 
सम्बन्धी आन्दोलन किस ग्रकार सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है | हिन्द सरकार 
ने कहा नेशनल सेविंगस कमिश्नरों की अधिकृत एजण्टों की योजना (४४०78] 
59घंण85 (०0फाशएबंताल-5 55676 ० 3प४१००5९त 382॥/8) बहुत 
अधिक पसन्द करती है और उसने प्रत्येक प्रान्त द्वारा इसे लागू किये जाने के 
लिये अपील की, क्योंकि-इस ने यह माना कि हिन्द की स्थिति की सुसम्पन्नता और 
सुदृद्ता बनाये रखना इतना महत्त्व पूर्ण है कि वर्तमान परिस्थितियों में बचत 
आन्दोलन को समाप्त करने और निरुतसहित करने की बात को सोचना भी नहीं 
चाहिए । ह 

इस सुझाव का प्रान्तीय सरकार द्वारा सावधानी ' के साथ जाँच किया 
गया । 


१४१ 
१६४४-४६ ई० के आर्थिक वर्ष में एक दूसरे डिफेन्स सेविंग आन्दोलन के 
संगठन में स्पष्ट कठिनाइयाँ प्रतीत हुई जो स्सी प्रकार के दो आन्दलनों में हुई' थीं 
जो कि पहले समाषघ्त हो “की थीं इस लिये प्रान्त भर में शहरी तथा देहाती ज्षेत्रों 
में अस्प बचत योजना चलाने के लिये निश्चित किया गया। १६४४ ई० 
अन्त सें इक्कीस जिलों में यही योजना डाकखाने के कर्मचारियों कन्टोनमेंन्ट क्षेत्रों 


तथा कुछ खास रेलवे की बम्तियों के लिये चालू किया गया परन्तु बहुत कम 
सफलता मिली । 


अल्प वचत योजना में किसी सूरत में भी अनुचित दवाव डालर के उपाया 
का सहारा नहीं लिया जाता है | आज्ञा जारी करते समय डिप्टुकट अधिकारियों 
को यह बात रष्ट रूप से बता दी गई । यद्यपि हिन्द सरकार न आरम्स में 
इस योजना के मुद्रा-स्कीत-विरोधी पक्ष पर जोर दिया था, परन्तु बाद में मित 
व्ययता को ग्रोत्साहन देने के लिये सामाजिक सुधार के कार्य के रूप में इस 
योजना की उपयोगिता पर जोर दिया.। और यह कहा कि उसने लक्ष्य की धनराशि 


जो निश्चत की है वह मुखतया जनता में प्रचार के प्रयोजन से किया गया था 
जिससे बे प्रोत्साहित हो और रुपया लगावे। 


इस योजना में अधिकृत एजेन्टों को भरतो करने तथा उन्हें लगातार काम 
पर लगाये रखने के लिये व्यवस्था की गई # जो कि अपने व्यक्तिगत सम्पर्क से 
अपने कास करने के श्रेत्र के निवासियों में बचत की आदत डालने और बचे 
हुए रुपये को नेशनल सेविंगस सार्टिफिकेट तथा स्टाम्प में लगाने क लिये ग्रोत्सा- 
हित करें। २ १।२ ग्रतिशत कमीशन दे कर अधिककृत एजेन्टों से यह कद्दा गया 
कि वे जनता को और खास कर थोड़ा रुपया लगाने वालों को नेशनल सेविंगस 
सर्टिफिकेट में रुपया लगाने के लिये सममा-बुका कर तेयार करें | यह उन का 
काम है कि वे रुपया लगाने वालों से रुपया वसूल करें और.-उन्हें सर्टिफिकेट दें । 


यह योजना वषे भर चालू रहने के लिये बनाई गई है और मुख्यतया देहाती 
ज्षुत्रों में सेविद्धस प्रद्षत (595778 ४700]68) ओर प्रान्त के सभी प्रमुख शहरों 
में सेविज्ञस व्यरों ( :१9. 7725 उप/८५७ ) की स्थापना करना इस की दो स्वीकृत 
विधियां हैं। सेविज्नडल ग्र॒प्स (७०५ ं78० (7०७७७) का उद्दश्य यह है कि वे 
तिश्चित अवधियों या जैसे महीने में एक बार थोड़ी बचत करने वालों से 
सम्बन्ध स्थापित करें। ताकि वे सेविद्ञस स्टाम्प यां स्टास्पों को उन्हें बेच सके 
ओर ऐसा उस समय तक करते रहें जब तक कि उन के ग्राहक ((:॥6४४) का 
सेविड्गरस काडे भर न जाय जबकि अधिकृत एजेन्ट उसे वसूल कर सके वे अपने 
ग्रहक के लिये नेशनल सेविज्ञस सर्टिफिकेट खरीदें और अपना कमीशन प्राप्त करें 


योजना का 
विवरण 


कर्मचारी 
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इसी प्रकार सेविद्ञस व्यरों का प्रयोजन ) कि ब्रह शहरों के लोगों में भित्यव्ययता 
की भावना को प्रोत्शाहित करें और उन आसपास के स्थानों से, जो औसत दरजे के 
डाकखाने से अधिक सुविधा जनक हो, शीघ्रधा पूवक नेशनल ,सेविद्ञस सटिफेकेट 
नेशनल सेविंज्ञत स्टाप्पों को खरीदने की सुविधा प्रदान करे। ऐसा सुझाव किया 
गया है कि हल प्रकार के व्यूरों ऐसे मनुष्यों द्वारा चलाये जाय जो किी स्वीकृति 
प्राप्न संस्था के प्रति निधि हों ओर जो अवेवनिक रूप से काम करने के लिये 
तेयार हो, या किसी पुरुष या स्त्री द्वारा चलाये जाँय जो अपने व्यक्तिगत लाभार्थ 
काम करने के लिये तैयार हों या'किसी ऐसे दूकानदार द्वारा चलाये जाँये जिस 
के दूकान पर बराबर उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं रहती हो, क्रिन्तु शत्त 

कि वह अहाता या भवन इस कास के लिये उपयुक्त हो ओर ऐसी जगह 
स्थित हो जहाँ अधिक संख्या में जनता का अना जाना लगा रहता हो । 


हिन्द सरकार अल्प वचत योजना सस्वन्धी व्यय को उठाती इ। उतने इद्ध 
भ्रयोजन के लिये १६४६-४७ इ० के आर्थिक बष के लिये २,, ०,१०० रू० की धनराशि 
निधोरित ( 3।०:(20 ) किया ह। इस निवोरित धनराशि का विभाजन इस 
प्रकार है : * 


रुपया 
(१) -अकसरों का (वेतन पि० एन० एस० और ए० एन० एस०) ४६,६८० , 
(२)->कप्रचारियां का वेतन ( तहसील और जिलों में 
पी० एम० ऑ० के 
फ्तर तथा क्लर्कों कमंचारी गए ((:]८:०७) 808) १,३३,१७० 


(३)- भत्ते और परिस्तमिक (टी ए० और डी० ए०._ * ८ ३२,२४० 
(४)-आकस्मिक व्यय कं १०,००० 
(५)--प्रचार के लिये निधोरित धनराशि ०... २४,००० 

| योग २,४०,१०० 


क्र 
धरना इणपकाना' सिलानमकक्‍कक++> किन न्‍मकमम्काकाकाक. ० + तम्ज ता. 


जिस कमेचारी मन्डल के लिये हिन्द सरकार ने स्वीकृत दी है उसमें 
एक प्रान्तीय नेशनल सेविग्त अफसर और उनका दफ्तर, जिलों तथा: तहसीलों 
में १९ असिस्टेन्ट नेशनल सेविंगस्स अफसर और क्लक कमचारी ((:[2709] 
5६७0) सम्मिलित हैं। प्रान्तीय नेशनल सर्विग्स अफसर प्रान्त भर की अल्प 
बचत योजना का अध्यक्ष होता है और बह प्रान्तीय अथ विभाग के प्रशासन 
सम्बन्धी नियत्रण के अधीन काम करता है। । 
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हिन्द सरकार ने समस्त मुद्रास्कीत विरोधी उपायों के हेतु संयुक्त ग्रान्तर कारनायें 
के लिये २०,००,००,००० रू० की धनिराश का लक्ष्य निधोरित किया और  <53-07१7९ए2 
:४,४७,३०,००० रु० की धनराशि को नेशनल सेविंग्स- योजना की निधोरित 
धनराशि के रूप में जनसंख्या की -प्रति मनुष्य पर प्रति माह ३ आए० ६ पाई 
के हिसाब से रक्खा । दिसम्बर- १६४६ ई० के अन्त तक -अल्प बचत योजना 
का अंशदान १;५६,७६,६४७ रू७ था। इससे, यूह ग्रदशित होता है कि योजना 
से उतना अच्छा परिणाम नहीं निकला जेला कि आशा की गई थी । सरकार ने 
तोजना के सम्बन्ध ने तटस्य रहन की नीति अपनाई ८ । 
मैदानों के पटवारियों का पुलिस कान्सिटिबुल, हेड कान्सिटिहुल, जेल के न मे रेड 
बाडरों; हड वाडरों तथा निम्नकोटि के कमचारियों के वेतन में जो बजट के 
उप-विभाग स्थापना” (£8६80(75977०70) से अदा किया जाता था; १ जुलाई, 
१६४६ ई० से वृद्धि की गईं । 
(१) सवाडिनेट भ्रड (>पंठत72०7९ (7०0८) के सरकारी कमंचारियों मंहगाई के मत्ते 
के महंगाई के भत्ते का निम्नतम दर १ जुलाई, १६४६ ई० से बढ़ा 
कर र२ रू० प्रति मास (या वेतन का १७ १२ अ्रतिशत जो भी 
अधिक हो कर दिया गया; चाहे जहाँ वे काम करने के लिये 
* नियुक्त हों। न्‍ 
(२) ऊपर पैराग्राफ १ में बतलाये गये कर्मचारियों को २२ रू० प्रति मास 
का बंढ़ा हुआ सनिन्‍नतम दर नहीं दिया गया, उन्हे पुराने दर से 
मेहगाई का भत्ता मिज्ता रहा, अथोत पटवारियों को मेंदानी भाग 
धसेंण रू० मासिक और अन्य लोगों को १० बड़े बड़े नगरों अथोत्‌ 
आगरा, इलहाबाद, बरेली, बनारस, कानपुर, देहरादून; लखनऊ, 
भेरट, मनन्‍्सूरी और नेनीताल में १६ रु० मासिक और अन्य ज्षेत्रों 
में १४ रू० गासिक | 


३) पूरे सरय के निम्न श्रेणी के कनंचारियों को आकस्मिक व्यय से 

ये जाने वाला सहगाई का भत्ता ( जिनके वेतन में कोई वृद्धि 

नहीं हुई £ ) पहली दिसम्बत ६४५ ई० से ४ रू० प्रति माह बढ़ा 

कर उन दस बड़े नगरों सें जिनका दंत ऊपर आया £ २१ रू० 

ग्राति साह और अन्य क्षेत्रों में १६ रू० प्रति साह कर दिया गया था । 

८ अगर ९६४५ इ० को तह रकार ने एक वेतन समिति के निर्माणि किये सपयक्त प्रान्त 
जाने की घोषणा की । इस समिति के चेयरमेन शिक्षा तथा अथे सचिव, साननीय वेतन 
श्री सम्पूर्णानन्द, और सरकार के अर्थ विभाग के अपर सहायक मन्‍त्री (एडीशनल समिति 





श्ड्टे 


असिसटेंट सेझ टरी ( श्री डी. के. जोशी सेक्रटरी, को सम्मलित करके बारह 
सदस्य थे । इल समिति के विचाराधीन विषय निग्नलिखित थे । 


(१) सरकारी नोकरियों की समस्त शाखाओं की वत्तेमान वेतन क्रम और 
भत्तों की जांच करना और आधुनिक परिस्थियों का और उन परिस्थियों 
! का जिनके उत्पन्न होने की अगले १० वर्षों में या ऐसे ही समय में 
सम्भावना हो ध्यान में रखते हुये उनमें संशोधन किये जाने के 
लिये सुकाव देना १ अपनी सिफारिशें देते सनय समिति को। 
इस बात का विचार रखना चाहिये कि विभिन्न विभागों में दिये 
जाने वाले वेतनों त्‌ समानता रखने की आवश्यकता हे 
जिससे सर्वंजनिक सेवा की समस्त शाखाओं की और योग्य पुरुष 
आकित हों 


* समिति से यह आशा की जाती है कि वह ऐसी सिफारशे करेगी 
जिससे जनसेवकों को उनके काम के अनुसार इतना वेतन मित्षे जिससे वे 
भी भाँति अपना जीवन निवोाह कर सकें, और साथ ही प्रान्तीय 
आशिक स्थिति पर कोई ऐर्टा बोझ न पड़ने पाय जो राश्ट्‌ निर्मोणि 
सम्बन्धी कार्यों के व्यय को ध्यान में रखते हुये सहन न किया 
जा सके। ः ह 


(२) आवश्यक गेर सरकारी नौकरियों जेसे स्वशासन संस्थाओं के 
कमंचारियों और स्वीक्षत' प्राप्त स्कुलों के अध्यापकों के लिये आदश 
बेतन क्रम की लिफारिश करना यद्यपि यह समिति सरकारी नौकरों 
के सम्बन्ध में ही मुख्यतः अपनी सिफारिशें देने के लिये बनाई गई 
हैँ,फिर भी उसे यह ध्यान में रखना चाहिये कि गेर सरकारी 
नौकरियों पर उसकी सिफारशों का कया प्रभाव पड़ेगा। 


(३) इस बात की जांच करना तथा इस पर रिपेट देना कि क्या ऐसे 
सरकारी कमंचारियों के लिये जिनपर; सिविल सर्विस रिगुलेशन में 
वर्शित १६१६ ई० के पेंशन सम्बन्धी नये नियम लागू होते हैं। पेंशन 
सम्बन्धी नियमों को पहली जनवरी १६३६ ई० को या उसके बाद 
नियुक्त सरकारों कनेचारियों के लिये भारत सरकार के उन संशोधित्‌ 
नियमों के आधार पर जो विज्ञप्तिनं* एफ़ ६ (५४) (०). आर /२, रे८ 
तारीख ६ जनवरी १६४६ ई० के छाथ जापे गये थे संशोधित किया 
जाना चाहिये । 


श्ष्श 


(४)--इस बात पर विचार करना कि अन्यापेंशन के स्थान पर कंटीव्यूटरी 
प्राविडेंट फंड या बीमा की योजना चालू करना उचित होगा। 

कमेटी को तीन माह के अन्तर्गत अपनी रिपोट स्तुत करना चाहिये | 

इस समिति की पहिली बेठक में जो ११ सित्तम्वर १६४६ ई० को हुईं, एक 
प्रश्नावली स्वीकृत की गई जिस में ४० प्रश्त थे ओर यह निश्चय किया गया कि 
उसकी प्रतिलिपियां विभागों के समस्त उच्च अधिकरियों, समस्त नौकरियाँ के संधों, 
समस्त चेम्बर आफ कामसे तथा स्थानीय स्वशास्न संस्थाओं के चेयरमेनों को 
भेजी जाँय | यह भी निश्चय किया गया था कि नौकरियों के संघों से यह कहा 
गया कि उन में से प्रत्येक संघ अपन दो अतिनिधि कमेटी के,सामने मौखिक प्रमाण 
देने के लिये भेजें और विभागो के उच्च अधिकारियों से यह ग्राथंना की जाय हि 
वे अपने विभागों के वेतन क्रम: के सम्बन्ध में अपने लिखित विचार भेजें और 
मौखिक प्रमाण भो दें । प्रश्तावली का जितना सम्भब हो सकता था प्रचार किया 
गया था और जनता से भी यह कहा गया था कि वह अपने विचार समाचार-- 
पत्रों द्वारा प्रकट करें । 


कमेटी ने यह सोचा कि चूकि सिर टरी आफ़ स्टेट के अधीनस्थ नौकरियां 
निकट भविष्य में ही समाप्त हो जांयगी इस लिये अपनी सिफारिश देते समय 
. उसे इस का भी विचार रखना चाहिये कि सुम्मबतः उन वर्तेमान स्थानों पर जिन पर 
इंडियन सिर्विल लॉविस या इंडियन पुलिस के सदस्य हैं प्रांतीय नौकरियों के सदस्यों 
को नियुक्त किया जाय । ह 

समिति की बैठक ७ नवस्बर से १४ नबम्बर १६४६ ई० हुई जिस में नौक- 
रियों के संबों तथा बिभागों के उच्च अधिकारियों के मौखिक प्रमाण लिये गये। 
१०८ नौकरियों के संघों के प्रतिनिधियों ओर २३ बिभागों के उच्च अधिकारियों के 
बयान भी लिये गये। समित्ति की अगली बेठक जनवरी २१६४७ ई० तक के लिये 
स्थगित कर दी गई । 


है... 
३६--घ्टंम्प 
बोर्ड आफ रेवेन्यू, के दफ्तर के स्टैम्प विभाग का उस आगम 
से सम्बन्ध है जो स्टेम्प और कोट फीस ऐक्ट के अधीन प्राप्त होती है । 


स्टेम्प से होने वाली समध्त आय ९६४४-४५ ई० में २,१३,८२,- 
ध्प१ रू० से बढ़ कर १६४४-४६ में २,१६,६६,५७१ रू० हो गई। २,८३,/५६० रू० 
की जो यह वृद्धि हुई है. वह मुख्यतः गेर अदालती स्टेम्पों की बिक्री में वृद्धि होने 
के कारण हुई है। इसी प्रकार व्यय भी १७,७६० रु० कम अथोत्‌ ४,»६,८६७ रू० 


साधारुर 


अऋाँय्‌ 


शासन प्रबन्ध 


१४६ 


की अपेक्षा ४५,३२,०७७ ही हुआ और इल कमी का कारण यह » कि पिछले चधे 
की अपेज्ञा इस वष सेद्ल स्टेम्प स्टोर द्वारा उपलब्ध किये गये स्टैम्पों का मूल्य 
कम था। इस वष के अन्तगंत छु. इन्सपेक्टर काये करते रहे और छल मरा गबन 
सम्बन्धी किसी भी मामले की रिपोर्ट नहीं मिनी । इस के अतिरिक्त २,१०,७९ : रू० 
की अपेज्ञा १५६५,८७७ रू० ही का अंतर आया और बसूली में ब्रृद्धि हुई -अथौत्‌ 
पिछले वर्ष की १,४५.६७: रू० की अपेज्ञा ?,४८,२०६ रू० वसूल किये गये । 
७० आबकारी ््ि 

देशी शराब तथा ससालदार शराब पर जो क्रमशः १५ प्रतिशत तथा २० 
प्रतिशत ड्यूटी पहली अग्रैल १६४५ ई० से बढ़ाई गईं थी वह १६४६ इईं० भर लगी 
रही । भांग का मूल्य १ अग्रेल १६४४ ईं से ऐसे जिलों में जो पहाड़ों के नीचे हैं २ रू० 
१२ आ० प्रति सेर से बढ़ा कर ३ रू० ४ आ० प्रति सेर और अन्य जिंलों में ४'#ू० 
४ आ० प्रति सेर से ६ रू० ४ आ० अति सेर कर दिया गया। अफीम का मूल्य 
₹ अप्रेंल १६४७४ ई० से १८० रुपया से बढ़ा कर १८६ रू० कर दिया गया और फिर 
१ अप्रेल १६४७६ ई० से १६४ रू० कर दिया गया। गांजा पर ड्यूटी की 
दरें बढ़ती और घटती रहीं किन्तु गांजा की त्रिक्री का भाव इस वर्ष सर १६० रू० 
प्रति सेर रहा । १ अप्रेल १६४५ ६० से -भारत में बनी हुई बाहरी देशों की 
शराब पर ड्यूटी १० रू से बढ़ा कर ४० रू० प्रति एल० पी० गैलन कर दी गई 
थी और यही ड्यूटी इस साल भर भी लागू रही। भद्ठियों में या उन ज्त्रों में 
जहां पुराने ढंग से शराब बनाई जाती है देशी शराब की बिछी या शप्लाई 
की प्रथा में कोई परिवतेन नही हुआ और पिछत बर्ष की भांति इस बष भी देशी 
शराब, मादक बस्तुओं और अफीम के सम्बन्ध में नीलाम की अथा चालू रही। 


' ग्रांत के ब्रृहत साग में ताड़ी की दूकानों का नीलाम किया गया और पूर्वी जिलों 


में इन पर कर लगाये जाने की प्रथा चालू रही | * अक्टूबर १६४६ ई० से ताड़ी 
संम्बन्धी वर्ष आरम्भ होने के पहिल ही ताड़ी की दुकानों की संख्या में १० प्रति शत 
की कमी प्रांत भर में कर दो गई थी और उ_ली दारीख से पेड़ कर भी १० प्रति शत 
आर बढ़ा दिया गया था। इस वष सरकारीं विश्प्ति द्वारा प्रांत में चरस के 
बेचने और रखने का निषेध कर दिया गया था। गोदामों की संख्या वही रही 
परन्तु £ अप्रेल ,से पौड़ी में एक नया डियो खुल जाने के कारण थोक डियपों की 
संख्या ५ से बढ़ कर £ हो गई । 


आबकारी आगम में १३१४ प्रति शत की वृद्धि हुई अर्थात्‌ १६४४ ई० के 
५६०४६ लाग रुपयों की आज्ञा १४४२ ई० में ६६६७६ लाख रुपये हुईं। बिक्री में 
तीत्रग्मति योगिता होने और आर्थिक दशा अपेजक्षाक्त अधिक अच्छी होने के 
कारण लगभग शीषे को के अधीन साधारणतेया वृद्धि हुई । 


१७ 


देशी शराब की खपत में ११० प्रति शत की वृद्धि हुई अथोत््‌ १६४४ ई० 
में १११०१,४८२ एल० पी० गेलनों की अपेक्षा १६७६ ई० में ?,२२२,३८२ एल० पी८ 
गेलनों की खपत हुई | यह वृद्धि देशी तथा मसालेदार शराब पर ड्यूटी बढ़. जाने 
तथा आशिक दशा अपेक्षा ऊत अधिक अच्छी होन के कारण हुई। 


१ अग्रेल १६४५ ई० से सरकार द्वारा चरस की बिक्री तथा खपत का 
निषेध कर दिया गया था। इस के परिणामस्वरूप प्रांत में इस की खपत बिल्कुल 
ही नहीं हुईं। भांग की न्वपत में २० प्रति शत क्री थोड़ी सी ब्रृद्धि हुईं अथोत 
१६४५ इ० में १,५३,श८य-८ सेर की अपेज्ञा १६४६ $० में १,४५,३१६ सेर की म्वपत 
हुईं। परन्तु गांजा की खपत में अपन्ञाकृत अधिक वृद्धि हुई । यह वृद्धि २४६ 
प्रति शत्र थी अथांतू 2६७४ ३० में ३००४६ ३.४ सर की अपक्षा १६४६ ३० में 
३७,७४८ १ » सेर थी। इस का म्पष्ट कारण यह था कि चरस पीने वालोंन 


चरस के स्थान पर गांजा पिया। अफीम की खपत में २४७ प्रति शत की वृद्धि 


हुई अथातू १६४५ इ० में १८,१६६ ३,४ सेर की आऋषेक्या १६४६ ई० में २२,६६० 
सेर इस की व्वपतर हुई | यह वृद्धि आर्थिक दशा में सुधार होन के कारण कही जा 
सकती है । 
ड़ी से ग्राप्त होन वाला सम्पूणो आगम १६४४५ इ० में १७६० लाख रुपयों 
' से बढ़ कर २१६६४ लाख रुपये हुआ, जिस भें से १६४४ ३० में £9१ लाख [रुपये 
की अपेक्षा ७७१,लाख रुपय लाइसेंस शुल्क्र के रूपमें प्राप्त, हुये थे और 
१६७४४ ३० में ६८६ लाख रुपये की अपज्ञा १२४५३ लाख रुपय पड़ सम्बन्धी कर 
से ग्राप्त हुये थ । १६४५ ई० से २२० प्रति शत्र की ब्द्धि बिक्री में प्रतियोगिता 
हीन के कारण और १६४६ इ० में २६ ७ प्रॉत्त शत की वृद्धि १ अक्टूबर १६४४ इ० 
'से ताड़ ओर खजूर के पेड़ों पर पेड़ कर और सरचाज बढ़ाये जाने के कारण 


हुई । 


प्रांत में अल्कोहाल बनान वाली सब मिला कर १७ सद््यां थी जिन में 
वर्ष के आरम्भ म॑ फेजाबाद और इलाहाबाद के मटका वाली दो मद्रियां भी 
सम्मिलित हूँ । इन में से कप्टनगंज. शाम्ली, हरगांव- गोला और सिम्भावल्ी की 
पांच पेटेंट स्टिल भट्ठियों ले मुख्यतः-फ्यूएल पावर अल्कीहाल का उत्पादन करने के 
लिये काय बर्ष के अन्यगत -ही आरम्भ किया था | लरदारनगर और बढ़ड़ी में 
दो ओर भटद्ठियां चन रही थीं और यह आशा की जाती थ्री कि १६७७ ईं० के अन्त 
तक वे पावर अल्कोह।|ल का उत्पादन करन लगेंगी। नई »ट्रियाों न अधिक 
शक्ति की साक की गई स्प्रिट वाल्यूम के अनुसार ६६ अति शत बनाई जो 
प्रांत के १६ जिलों में मोटर स्प्रिट के तौर पर इस्तेमाल क लिय बांदी गई। याता 


देशी शराब 


गांजा मादक 
बस्तुरयें 


अफोम 


लाडी 


फ्यूएल पावर 
अलकाहाल 


आलान 


नियम विरुद्ध 
शराब बनाना 


जोरी से लाना 


श्ष्टं८ 


यात सस्वन्धी कठिनाइयों के कारण उत्पादन में अनेकों अड्चने पड़ीं। शीरा से 
भरे हुये मालगाड़ियों के डिब्बों में जल्दी मिल लकने से और रेलवे बैगनों तथा कोयले 
की कमी होने के कारण .- से भद्टियाँ ठीक तरह से काम न कर सकी। इस ब्ष 
साफ़ की गई स्प्रिट, डिनेचर्ड स्प्रिट, पावर अल्कोहाल और फ्यूएल अल्कोहाल,- 
निम्नलिखित मात्रा में तेयार की गई:-- 


१>रेक्टीफाइड स्प्रिट | हे ६,३४;२३७ बल्क गेलनस 
२--डिनेचर्ड स्प्रिट जे ४४०,७१४ 
३ पावर अलकोहाल ह १६६,२२६ ४ ४ 
४--फ्यूएल अल्कोहाल ड़ 43% न 


आबकारी, खतरनाक मादक वस्तुओं और अफीम के ऐजटों के अधीन 
इस वष ४,७८० चालान किये गये | नियम बिरुद्ध शराब बनाने के १०२७ सामल्ल 
पकड़े गये। ५६२ जगह नियम विरुद्ध शराब पाई गई। इस के अतिरिक्त लाइसेंस 
सम्बन्धी शर्तों को तोड़ने के ११२० बृहत और 5१२ छोटे मोटे मामले हुये और 
इनके सम्बन्ध में लाइसेंसदारों के विरुद्ध का्यब्राई की गई | 

इस बात के होते हुये भी कि जनूृत मद्यनिषध के पक्ष में हे । नियम विरुद्ध 
शरात्र निकालने के माभल्ों में वृद्धि होती ही रही । हाल हो में उन व्यक्तियों को 
जो नयमविरुद्ध शराब निकालते हैं यह प्रश्नत्ति देखी गई ह कि वे आपत्तिजनक 
वस्तुओं को सुरक्षित स्थानों में रखते हे तकि वे दंड से बच जांय | 


क्योकि चरस का बाहर से मंगाया जाना बिल्कुल ही बंद हो गया था, . 
इस लिये उसे चोरी 'से लाने का काम बहुत ही कम हुआ। इस वष केबल ३ ऐसे 
मामसे पकड़े गये थे जिन में १५१४ सेर चरस पाई गई परन्तु चरस न प्राप्त 
होने के कारण गांजा आस पास के प्रांतों तथा देशी रियासतों से ओरी से लाया - 
गया । चोरी से गांजा लाने के ७३९ मामले पकड़े गये और पयाप्त मात्रा में 
नाजायज़ गांजा पकड़ा गया। ऐसे ४७० मासल्ले पकड़े गये ज्ञिन में अफीम चोरी 
से आसाम ले जाई गई थी या ले जाने का प्रयल-किया गाया है। जितनी अफीम 
पिछले ४ वर्षों में पकड़ी गई है उन सब से अधिक मात्रा में अफीस भी इनके साथ 
पकड़ी गई । उन जिलों से जहां पोस्ता की खेती होती है कच्ची अफीम को चोरी से 
लेजाने के छोटे छोटे मामले भी पकड़े | गये भाग्यवश यद्ध समाप्त हो जाने के बाद 
चोरी से कोकीन लाने या ले जाने के कोई बड़े वाक़यात नहीं हये। इस वष केबत्न 
७ ऐसे मासले पकड़े गये जिन में बहुत ह्वी कम सात्रा में कोकीन पकड़ी गयी । 


श्र 
अध्याय ६ 
सवजनिक ग्वास्थ्य, पशु-पालन 
. तथा मत्म्य-पालन 
४?१--साव जनिक स्वास्थ्य 


पिछल वष ग्रात हजार २७३१ का जस्म ओर १८०५ का धअ्व॒त्यु हुई थी 
जब इस वर्ष २४६६ का जन्म ओर १४६६ की म्॒त्यु हुई और २६४१-४५ इं८ 
में उनकी पंचवर्षीय ओसन २७५७ और १८६४७ प्रति हज़ार थी । इसी प्रकार बच्च, की 
कम मृत्यु हुई ( ११४५७ अति हज़ार ) जिनसे यह पता चलता < कि वह पिछले 
वर्ष के आंकड़ों' से १५६२ प्रति सेकड़ा कम और 7६०१-०५ इ० आंकड़ों से 
१२७४ ग्रति सेकड़ा कम रही। 


इजा के कारण बड़ी चिन्ता हुई और उलसे बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु 
हुई | यद्यपि १६४४ ई० की अपेक्षा 2६४5 ई० में बहुत कम व्यक्ति मरे। दोनों 
बे में आंकढ़ क्रमशः ५०,६४० और ७०,१४८ व्यक्ति मर। इस वध ब्ृत्यु में इस 
कारण कमी हुई कि इस बीमारी के रोकने के लिये बहुत काम किया गया। 
” बतेमान स्थायी कमचारियों के अतिरिक्त और मेडिकल अकसर और नर्सिंग 
आइड़्ली जिनकी प्रत्येक संख्या १०० थी नौकर रखे गये, कमंचारियों तथा 
सप्लाइयों की एक जगह से दूसरी जगह शीघ्रता से पहुँचाने के लिये ३० जिलों 
में टेलरों के साथ जीपां की व्यवस्था की गई रोगियों के ले जाने क लिये 
२६ एम्बुलेंस बेन का प्रबन्ध किया गया और उस समय तक जब तक ये बैन 
प्राप्त न हो जांय इस उद्धेश्य के लिये सरकार के फील्ड पब्ल्तीसीटी संगठन 
के २० बैन उधार लिये गये। एपीडेमिक डिलीजेज एक्ट के अधीन सरकार न 
प्रमाशिक नियम भी बनाये जिसके अनुसार ४० ब्ष की उम्र तक के समस्त 
पुरुष डाक्टरों को जब॒ और जहाँ पर आवश्यकता पड़े संक्रामक रोगों के विरुद्ध 
काय करना पड़ेगा । इसके परिणामस्त्ररू हजा के २२:७४,३०५ इन्जक्शन वध 
के अन्तगंत दिये गये और यदि ये इनन्‍्जेक्शन न दिये जाते तो इस बीमारी के 
कारण अपेक्षाकृत अधिक पुरुषों की म्त्यु हो जाती। 


पिछले वष की अपेक्षा इस वर्ष प्लग से अपेक्षाकृत अधिक व्यक्तियों की 
मृत्यु हुईं । इस वर्ष १८,१६६ मरे जबकि पिछले वर्ष प्लेग से १४,०२४ ही व्यक्ति 
मरे । इस बीमारी ने विशेषकर बुंत्रलखंड में जहां यह कई वर्षों के बाद फिर 
फेली थी अगसम्न के माह में बहुत ही जोर पकड़ा | शीघ्र उपाय, जेसे साइनो-गेसिंग 


प्लेग 


चेचक 


मलेगिया 


नी ताजार 


क्षयरोग 


बीणा रेयो को 
राकने के लिये 
आन्दोलन 


भोजन और 
पोष्टिक पढार्थ 


डैहै९० 


द्वारा चूहों को मारने के लिये प्रबन्ध किया गया; उन भवतों में जहाँ यह बीमारी 
थी डी० डी० टी० का सप्रे द्वारा [..डकाव किया गया और अस्थायी रूप से स्थापित 
किये गये अस्पतालों में सरफर से तेयार की गई ओऔषधियों से रोगियों की 
चिकत्सा की गई | लोगों को १२,३७,७०० से अधिक इंजेक्शन दिये गये | चेचक 
की बीमारी अपेक्षाकृत कम फेली। पिछके वर्ष में २२,१०८ की अपेक्षा इस वष 
केवल ६,५६८ मनुष्यों की इसस मृत्यु हुई । 

मलरिया से इस वर्ष लगभृग उननी ही म्॒त्यु हुईजितती गछ बष में हुई थी। 
२९ जिल्लों के ऐसे ज्ेत्रों में जहां यह बीमारी बहुधा पायी जादी क्वीनाल्राइन 
डा४ड्ोक्लीटाइड द्वारा चिकित्सा को योजना चालू की गद और $०,००० शे 
अधिक टिकियाँ बांदी गई! । नेनी आल जिला # ऐस क्षेत्रों म॑ं जहों यह बीमारी 
बहुत ही प्रचलित ४ बालुडाइन प्रयोग किया गया: यत्रिप इस. जमय प्रयोगों 
से कोई निश्चित परिशाम नहों निकालना जा सकता. मोदी एजा प्रवीन होता 4 कि 
नेपाहाइन की अपे ज्ञा यह दबा सवरिया की चीमारी रोकने में अधिक कारगर ह | 
पू्िय जिलों में कालाआजार की बीमारी फेली और गोरखपुर: देवरिया, बस्ती, 
बनारस और आजमगढ़ के जिलों म॑ इस बीमारी की चिकित्सा' नथा परीक्षा के 
लिये २० गश्ती दबाखाने ग्वोज्ञ गये । 

कयरोग सम्बन्धी कीनिक ६ स्थानों पर काये करते रहे और लगभग 
४,००० व्यक्तियों को उन्होंने सक्षाह शिया, बीमारियों को रोकने फे लिये ७रकार 
ने तियभित कर्मचारियों को सहायता देने क लिये थोग्यता प्राप्त १८० वैद्यों और 
हकीमों को एपीडमिक असिलटेंटों के रूप भें नियुक्त किये जाने की स्वीकृति भी 
दे दी। परन्तु इतने बेच्य और हकीम नहीं नियुक्त किये जा सके । 


भोजन तथा औषधियों के १३,००० से अधिक नमूने पब्लिक एनलिस्ट के 
पास भेजे गये थे | इसमें स पिछल दो वर्षों में र८३ और २४५६ प्रतिशत की 
अपेक्षा २४ प्रतिशय नमूनों में मिलावट पाई गई । इन नमूना में जो यह 
मिलावट पाई गई उसका प्रत्यक्ष कारण यह प्रतीत होता # कि भोजन रूम्रियों 
के दाम अत्यधिक बढ़ गये थ | 


इस ब्ष दो सरकार से सहायता प्राप्त और एक निजी तौर पर चलाई 
गईं दुग्ध योजजाए' लखनऊ और कानपुर नगरों में आरम्भ की गई'। लखनऊ 
में सहायता ग्राप्त योजना के अधीन प्राईमरी स्कूलों के प्रत्येक बालक और 
बालिका को प्रति तीसरे दिन ८आउस दूध दिया जाना था जबकि निजी तौर 
पर चलाई गई योजना के अनुलार, जो केबल एक कन्या पाठशाज्ञा में चालू 
की गई थी, प्रत्येक लड़की को प्रति दिन ८ आउन्स दूध मिलता था । कानपुर में, 


श्र 


यह योज़मा लग्बनऊ की भांति प्राइमरी स्कूलों के तद्चों के लिये और जच्चा तथा 
बच्चों के हिउकारी केन्द्रां के लिये भी संयुक्त रूप में चालू थी | इस सहायता 
प्राप्त योजना के अधीन केवल लखनऊ में ही (रकार को ८5,७०० रू० खच्चे करने 
पड़े । गर्व री तथा दूध पिलाने बाली माताओं और जहां आवश्यक उमा गया 
पाठशाला के लड़कों में बांटने के लिए जद्चा कैन्रें तथा ःक्ूल के ध्वास्थ्य पदराधिका- 
रियों को अधिक विटामिन बाजी गोलियां सो वितरित की गई 

कमचारियों के बढ़ाये गये वेतनों तथा राज लामान के भुगतान के लिए 
. जबा ओर बच्चा हितकारा संगठन को सरकारी अनुदान १५२४-००० रुपया और 
अधिक देकर २,८६,००० रूपया कर दिया गया। स्व्रास्थ्य निरीक्षकों के शिक्षण 
( ॥7भागाए8 ) के लिए उम्मीदवारों की संख्या में कुछ बृद्धि हुई । 

जुलाई १६४5 ई० को समाप्त हुए १२ महीतों के भीतर ६७ नगरों में, 


नगर के कूड़े करकट से लगभग र३८,४६,००० टन मिली हुई खाद तेयार की गई | 


जितपर रेंडी की खत्ली या अमोनिया सम्फट की लागत का लगभग १६ भाग 
व्यय हुआ । सरकार द्वारा नियुक्त जिवेज यूटिशाइजशन कमेटी जिसके चेयरमैन 
जन स्वास्थ्य के डाइरेक्टर हैं; कृषि के उपयोग के लिए नगर के गरद पानी को 
उपयोग करते के प्रस्ताव की जांच की और इसकी सिफारिश विचारधीन हे; 
, इसऊे अतिरिक्त भोर स्वास्थ्य निरीक्षण एवूँं विकात समिति की सिफारिशों के 
अनुसार, ग्रांत के नगर ओर ग्रामीण ज्षेत्रों में पानी पहुँचान की तथ्क गनन्‍दे पानी 
की निकासी की व्यवस्था में सुधार करन के लिए अल्पकालीत युद्वोत्तर विकास योजना 
ऋ रूप में एक १५ वर्षीय योजना बनाई गई थी जिसपर १५ करोढ़ रूपये व्यय्होन 
का अतुमान लगाया गया। इसको छोड़कर ग्यूनिस्पेलटी ढारा पानी की सप्लाई 
करने तथा गन्देदानी की निकासी के सुधार के सम्बन्ध में 7८ निर्माण कार्य किये 
गये जिनमें बुन्दाबन तथा कानपुर के सं धामक रोगों के अध्यवाज्ष और शाह जहां पुर 
जिला जेल में पानी पहुँचान की योजनाथ भी सरिमिलित हैँ। इलाहाबाद. वनारस 
और लखनऊ की म्यूनिस्ैलटियों में गन्देयानी की निकासी की विका-पूर्ण व्यवस्था 
के लिये व्यापक योजनाए' हाथ में ली ग॑ 


४२--चेचक का टीका 


युक्त प्रान्त के ४४३ नगरों में से 7६४ नगरों में चेचक का टीका लगाना 
अनिवाय था। प्रान्त के शेप साग में, जिजमें प्रामीण क्षेत्र भी सब्मिलित हैं, यह कार्य 
अनिवाये नहीं था | #लस्व॒रूप ऐसे क्ेत्रों में चेचक के टोक्रे जूमका बुझा लगाये गये। 
फिर भी बच्चों के, जो औरों की अपज्ञा जरुदी रोग श्रहण करते हैं चेचक का टीका 
लगाने पर अधिक जोर दिया गया । एक वष से कम्र अवस्था बाते उन बच्चों की 


जब्चा और 
बच्चो की 
टेव माल 


मिली हुई खाद 
तयार करना 


(४70 7005६ 
॥ ४६:३३ 8, 


मिविज यूटि- 
लाइजेशन 
कमेंट 
पानी की 
व्यवस्था करना 
तथा गन्दें पानी 
वी निकासी 


सामन्य 
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चेचक के टीको संख्या जिनके चेचक के टीके लगाये जा सकते थे लगभग १२,६८,३८० थी 


का मरूया 


ञ्व्त्यु 


सवबिस 


प्रान्तीय मैडी- 
काल सर्विस 
द्वितीय श्री 


जिनमें से ८,६९,६४६ या ६६३६ पअतिशत चैशच्ों के टीके लगाये गये | एक वध 
से लेकर पांच बष के भीतर टीका लगाये गये बच्चों की संख्या ३२,८६:२६६ थी। 
इसके अतिरिक्त अधिक अवस्था वालों क भी टीके लगाये गये और प्रान्त में 
टीका लगाये ज्ञाने बाल सभी श्रेश्णियों की आयुवाल्न-प्राशियों की कुल संख्या 
२०,६०+७१ ४ थी | 


रोगों के रोक-थास के उपायों को कार्यान्वित करने के फलस्वरूप इस वर्ष 
चैचक द्वरा मृत व्यक्तियों की संख्या बटकर ४,६०८ हो गई, जबकि पिछले वर्ष 
शर,श्श्प८ थी | 


४३--चिकित्सा 


चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य विभागों के सम्बन्धित विषयों पर रिपोर्ट 
देन के लिए इस वर्ष सरकार ने माननीय सचिव्‌ स्वशासन विभाग के सभा 
लचिव  आत्मरामा गोबिन्द खेर, की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की | 
संसिति के विचारणीय विषयों में से अन्य बातों के साथ साथ इन दो विभागों 
के एकीकरण तथा सरकारी चिकित्सा पदाधिकारियों के निजी रूप से चिकित्सा 
काये करने के अधिकार को समाप्त करन का प्रश्न भी सम्मिलित था। भारत 
सरकार के आदेशानुसार, आन्तीय सरकार के अधीन लड़ाई से लौटे हुए चिकित्सा 
पदाधिकारियों को नियुक्ति के लिए छांटने के विषय पर कारेबाई करने के लिए 
एक प्रान्तीय मेडिकल सेटिल्मेंट कमेटी भी स्थापित की गईं। इसके अतिरिक्त 
परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल सरकार ने भी ४िबिल सजेनों केन्पद के लिए 
आई० एम्ू० एतल० पद्रापिकारियों की भरती बन्द कर दी और तदनुतार भारत 
सरकार को सूचना दे दी गडे। पी० एम० एस० दतीय श्रेणी नाम की एक नवीन 
शबिंस का निर्मोण किया गया और प्रारम्भ में लाइसेंस आप्त उन भूत पृव सेनिकों 
को जो सेना या सिविल पाइनियर फोस में किंग या बाइसराएज़ कमीशन पाये 
हुए थे, उन पदों पर भर्ती किया गया । 


अन्त में समुचित अवधि के भीतर प्रान्तीय सबाडडिनेंट मेडिकल सर्विस 
के स्थान पर उक्त सर्वित को प्रचलिन करने का सन्तव्य हे और भव्रिष्य में 
इन सर्विसों की थूर्ति मेडिकल गेजुण्टों से की ज्ञायगगी। आगरा और लखनऊ के 
मेडिकल कावजों में लाइसेंस प्राप्त भूतपूष सैनिकों को दो बप के अल्पकालिक 
पाठ्यक्रम के उपरांत ए्स० बी० बी? एस* डिग्री प्राप्त कसने की सुविध्ययें दी 


गईं | 


हा 


श्श्दे 


सरकारी नर्सि ग स्कीस (६ शेशुपालन योजना ) और ६ जिलों में चालू कर 
दीं मई जिससे यह अब कुल १४ जिलों में हो गई । 


फलस्वरूप इस योजना के अन्तग्त जितनी नर्सों को ट्रेनिंग दी जा सकी 
थी अन्त में उनकी कुल संख्या बढ़कर ४२४ होगई किन्तु ट्रेनिंग के लिए फ्योप्त 
संख्या में उपयुक्त प्रार्थी मर्ती, न हुए | महिला डाक्टरों की कमी भी बनी रही। 
सरकार ने इस कमी की पूर्ति के लिए पी० एम० एस० द्वितीय श्रेणी ( पुरुषों 
की शाखा ) के समकक्ष एक प्रान्तीय मेडिकल सर्विस ( महिला ) तृतीय श्रेणी की 
व्यस्था की है । किंग जाीज मेडिकल कालेज लखनऊ में, एम० बी० बी० एस० 
पाठ्यकम के हेतु एक बड़ी संख्या में भरती होने के लिये महिला छात्राओं को 
प्रोत्साहित करने “को ३० रूपया प्रति मास की तीन ओर छात्रब्ृत्तियों की, जो 
४ वर्ष तक के लिए होंगी, स्वीकृति दी गई जिससे इस प्रकार की छात्रवृत्तियों 
की कुल संख्या 5 होगई। इसके अतिरिक्त भ्रामीय ओऑंषधालयों में नियुक्ति के 
लिए महिलाओं के तथां डंफरिन अस्पतालों में सार्टिफिकेट ग्राप्त धात्रियों की ट्रेनिंग 
के लिए २० रुफ्या श्रति मास की २० वृत्तियों के अतिरिक्त छात्राओं को दो वर्ष की 
अवधि के कम्पाउन्डस ट्रेनिंग कोस के लिये २५४ रुपये की दर से ३ वृत्तियाँ 
ओर मिडवाइफरी और कम्पाउन्डिंग में सम्मिलित-ट्रेनिंग के लिए तीन वृत्तियाँ 
दी गई । इस वर्ष ६ जिलों और २३ महिलत्या अस्पतालों का फिर ग्रान्तीयकरण किया 
गया था, जिससे ऐसे अत्यतालों की संख्या बढ़कर क्रमशः ४६ और ४० होगई । 
भवाली में किंग एडवर्ड सप्तम सेनेटोरियम का प्रान्तीयकरण तथा उसके विस्तार करमे 
की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और तदनुसार सभा सचिव श्री 
आपत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में एक समिति इस विषय पर विचार करने 
के लिए नियुक्त की गई | वर्ष के समाप्त होने तक इस समिति ने रिपोर्ट नहीं 
दी थी। 


सरकार के बहुत से अन्य राष्ट्र-निमोण विभागों के साथ साथ एक 
युद्धोत्तर विकोस काये क्रम बनाया गया। इसमें, कई स्थानों में अस्पतालों के 
लिये नये भवन बनाना; अन्य स्थानों में विद्यमान मकानों में सुधार करना, 
कानपुर में परिचयो कार्य के लिए ( नर्सि'ग ) लेडी हैलेट स्कूल की स्थापना करना, 
ग्रामीण क्ेत्रों में १०० और औषधालय ( इस प्रकार के ४५०० ओऔषधालयों को स्थापित 
करने की एक बड़ी योजना के प्रथम अंश के रूप में ) प्रारम्भ करना | १८० नर्सि'ग 
अदेलियों के लिए क्वाटेर बनाना; आगरा में एक नये मेडिकल कालेज का निर्माण 
करना लखनऊ, के किंग जाजज मेडिकल कालेज का विस्तार और एक आयुर्वेदिक 
तथा एक यूनानी मेडिकल कालेज का निर्मोमण करना आदि काये सम्मिलित थे । 


कोमैन्स मैंडि- 
कल रीलीफ 
अरगनाश्जे शन 


अस्पतालों का 
प्रान्तीय करण 


युद्धोत्तर योजना 


अनुदान 


र्ष्ड 


निर्माण कें अतिरिक्त काय-क्रम के अनुसार भारत तथा विदेशों में डाक्टरों तथा 
नर्सों डी पोस्ट-ग्रेंजुएट ट्रेनिंग देने, प्रधान जिलों तथा डिदीजन के प्रधान कैायालयों 
( डिविजनल हेडकाटरों ) में मेडिकेल ऐम्बुलेंस सर्विस प्रचलित करने, ब्राँच 
ओषधालयों में परिचारक (नर्सि'ग) अदेलियों की नियुक्ति करने और ग्रामीण क्षेत्रों 
में सहायता-प्राप्त योजना के अधीन चिकित्सों को ( मेडिकल-प्रेक्टिशनरों ) को ठीक 
से काम में लगाने के लिए ८५,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी। 


लड़ाई के लम्बे समय तक चलने के कारण राजकीय अस्पतालों में आवश्यक 


: साज-समान निःशेष होगया। अतएव इन कमियों की पूर्ति के लिए सरकार ने 


ग्रामोन्नति 


मैडिकल कालेज 


विदेशों में 
दी जाने वाली 
छात्र वृत्तियों 


भूतपूर्व सेनिक अस्पतालों के साज-समान तथा भंडार, अस्पताल्ली कपड़े और 
१६० बिजली के पंखे खरीदने के लिए लगभग १६,२०,४०० रुपये के अनुदान स्वीकार 
किया। ये वस्तुएं राजकीय चिकित्सालयों में, जिनमें स्त्रियों के चिकित्स- 
लय सम्मिलित हैं, उपयोग के लिए वितरित की गई । गझासोन्‍्नति 
योजना के अनन्‍्तगेत ग्रामीण ज्ोत्रों में आखों के इलाज सम्बनधी सहायता 
के लिये भी ३४,२५० रू० की धन-राशि स्वक्कित की गई यह अनुदान ७ रु० ८ 
आ० प्रति भोजन दिये जाने वाले रोगी और ४ रु० ८ आ० प्रति भोजन न पाने 
वाले रोगी के हिसाब से व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त ब्लाइन्ड रिल्ीफ ऐसो 

सियेशन, फरुखाबाद को ३००० रू० का एक विशेष अनुदान और अलीगढ़ आई 
हास्पिटल ट्रस्ट को १६,३६० रू० का एक दूसरा अनुदान अलीगढ़; एटा; बुलन्द- 
शहर और मुरादाबाद जिल्नों के ग्रामीण ज्षेत्रों में आँख*के रोगों का इलाज करने 
के लिये दिया गया। नेनीताल ज़िले की सुयाबाड़ी स्थित रूरल डेवलपमेन्ट फिक्स्ड 
डिस्पेन्सरी में अस्पताल में रहकर इलाज कराने वाले रोगियों के लिये चार रोगी 

शय्यायों वाला एक वाडे खोला गया। 


लखनऊ के किंग जाजज मेडिकल कालेज और अस्पताल को बढ़ाने का 
निर्णय किया गया जिससे प्रत्येक ब्ष १०० नये छात्र उसमें प्रविष्ठ हो सकें और 
अस्पताल में सैगशय्याओं की संख्या बढ़ाकर १,००० कर दी जाय । इस प्रकार 
आगरा मेडिकल कालेज के लिये, उसे लखनऊ के मेडिकल कालेज के समकक्ष 
बनाने के तिमित्त, एक नवीन भवन बनाने की स्वक्षिति दी गई, नई इमारतों को 
बनाने का अस्ताव उस भूमि पर किया गया है जहां आजकल आगरा मेन्डटल 
अस्पताल है जिसे हटाकर कहीं अन्यत्र कर दिया जायगा । 


विदेशों में छात्र-वृतियां देने की भारत सरकार की योजना के अधीन 
आगरा मेडिकल कालेज में पेथोल्ाजी के प्रो'फसर, पी० एन० वाही को विदेशों 
में अध्ययन के लिये अमेरिका तथा संयुक्त प्रान्त राष्ट्र ( यूनाइटेड किंगडम ) 
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में भेजा गया, यह व्यय भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकःरें ४०-४० के अनुमान 
से उठायें गी। 

आठ पेथोलौजिकल केन्द्र और ब्लड, बेंक योजना साल भर क्रियाशील 
रहीं | मेडिकल कालेज के छात्रों को धात्रि-कमम में शिक्षण 'के लिये आगरा में ३ 
संतित#त्तिगरह ( ऐन्टी नेटल ) तथा शिशु हितकारी केन्द्र भी जारी रहे।२ अधिक 
पेथोलौजिकल केन्द्रों तथा ब्लड बेंक योजना को स्थायी करने के प्रश्न सरकार के 
ब्रिचाराधीन रहे | 


चिकित्सा की आयुवंदिक तथा यूनानी प्रणालियों के सभी प्रकार का 
संभव प्रोत्साहन देने की अपनी नीति के- अनुसार सरकार ने प्रान्त में एक 
आयुवदिक ओर एक यूनानी मेडिकल “कालेज “प्रारम्भ करने का निशेय किया 
ओर इस उद्द श्य की पूर्ति के लिये, बाद में ५,००,००० रू० की व्यवस्था की गई । 
इसके अतिरिक्त १ अक्तूबर से इन्डियन मेडिसिन ऐक्ट लागू किया गया और एक 
स्टेटयूटरी बोड जिसे विस्तृत अधिकार प्राप्त थे; चिकित्सा के देशी प्रणालियों 
के उन्नति के लिये-स्थापित-किया गया। इस बीच सरकारी सहायता प्राप्त १२ 
कालिजों में “आयुवेदिक और यूनानी चिकित्सा. “प्रणाली की शिक्षा दी जाती 
रही । जिनपर-सरकार ने! सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष लगभग र२ लाख 
रुपया व्यय किया + साथ ही सरकार ह्रे लगभग २४० देशी चिकित्सालयों को 
अपने व्यय से चलाया और साथ ही एक निरीक्षण-कमंचारी मण्ढहलका भी खर्चे 
इन के निरीक्षण के लिये उठाया। इस -निर्मित्त कुल व्यय श।॥ लाख रूपया हुआ | 


४४-- पशु पालन 


| माधुरी कुण्ड की अनुसन्धान शाला (रिसचे स्टेशन ) हटाकर सथुरा 
लाईं गई, परन्तु पशुओं के पोष्टिक भोज्य पदार्थों और पशुओं के उत्पत्ति बिघयक 
शास्त्र ( 377779! (४८००४० ) के सम्बन्ध में अनुसन्धान का काम भरारीं ज़िला 
भांसी में, जारी रहा | जांचों से यह पता चला कि पशुओं के खिलाने के लिये 
धान का भूसा अन्य भूसों से अधिक अच्छा होता डे.। प्रयोगों से यह भी पता 
चला कि यह दूध देने वाले पशुओं को गेहूँ का भूसा ओर खली खिलाने के 
बदले ईख का अगोड़ा खिलाया जाय तो वे अधिक दूध देते हैं। १८ मुरो भेसों 
ओर १८ हरियाना गायों को गेहूँ ओर धान के भूसों में खली इत्यादि मिला 
कर खिलाने यह से पता चला कि यदि मुरों भेसों को ७० भाग अलसी की खली 
ओर ३० भाग जो और धान के भूसे के साथ या ४०-४० भाग यह पदाथ गेहूँ के 
_भूसे के साथ खिलाये जाये तो वे अपेक्षाकृत अधिक दूध देते हैं। हरी बरन्नीम को 
चरी बनाने का प्रयत्म किया गया 


चिकित्सा की 


देशी प्रणाली 


अनुशंधान 


पश्ुओं का 
उत्पत्ति विषयक 
शस्त्र 


पशु-प्रजनन का 
कायें 


रोगों से सुर- 
ज्षित रखने 
वाली ओपतधियां 


१५६ 


पशुओं के उत्पंत्तिविष्यक शास्त्र के विभाग (॥0779) (+27९४08 56८६0) 
में ऋत्रिम रूप से वीय प्रवेश के लिये साँड़ों का बीये इकट्ठा करने और उसे सुरक्षित 
रखने के सबसे अच्छे उपाय का पता लगाने के लिये प्रयत्ञ॒ किये गये और 
विभाग की ४०' भैसों और ८१ गायों को कृत्रिम ढंग से गाभिन क्रिया गया । 
मेरठ जिले में बाबूगढ़ में पशुपालन तथा दुग्धशाला संचालन शिक्षणकेन्द्र 
स्थापित किया गया तथा मुख्यालय ( नित॑वृष्रआप्टाः5 ) पर एक दुग्ध शाला 
प्रसारक अधिकारी ([09/7५ 428ए2०७॥760५ ००८० ) की नियुक्ति की गई । 


समस्त प्रान्त भर का पशु प्रजनन का काय कृषि बिभाग से हटा कर पशु 
पालन विभाग को दे दिया गया तथा सारे प्रान्त में ३० रु० प्रति साँड़ के हिसाब 
साँड़ ((:7क्‍6०८०7०९ उछणा]) दिये गये। वर्ष के अन्त में केवल मेरठ सर्किल में ही 
२०११ हरियाना, ४२७ मुरो, ५ साहीवाल, ४ पंबार, ४ खेरी गद और थारपरकर 
सॉड़ थे । २६ एक-एक दिन-की पशु-प्रदशनियाँ, ६ ज़िला पशु प्रंद्शेनियाँ तथा ६ एक- 
दिन की अश्व-प्रदशनियाँ मेरठ तथा बरेली सकिल में कराई गई और १३६, ३१८ रू० 
इलाहाबाद, मेरठ तथा बरेली चोल ((:7०८) में पुरस्कार के रूप में वितरित किया 
गया। केश्नल मेरठ चोल में विभिन्न व्यक्तियों को हिसार तथा रोहतक जिल्ले से 
६१ गायें तकावी ऋण पर दी गई। जिला देहरादून के जॉँसर-भावर परगने में 
पशु जाति सुधार की एक विशेष योजना चालू की गई और इस योजना के अ्रन्तगंत 
४ लोहानी सांड दिये गये और २० बुशीर मेढ़े रामपुर से खरीद कर पशु प्रजनन 
कराने वालों को दिये गये, नर बक, सुअर और मेढ़े भी ग्राहकों को आंशिक मूल्य 
लेकर दिये गये । इन जानवरों की मांग बहुत बढ़ गई है। नर बक इटावा जिले 
से मोल लेकर ग्राहकों को दिये जाते हैं। बाबूगढ़, जिला मेरठ के पशु पहक्षन तथा 
दुग्धशाला संचालन शिक्षण केन्द्र में एक छोटा सा सुअरबाड़ा भी बनाया गया। 


एक औषधि तैयार करने वाले रासायनिक (2087478८6०(०४॥ (:॥०7४४80) 
ने रिन्‍्डर पेध्ट गोट टिशयू वाइरस की गोलियाँ बनाने का काम किया । यह गोलियों 
अच्छा काम करतीहैँ। इन गोलियों से १४ महीने तक पशु रोगों से सुरक्षित रहते 
है। रिन्डर पेस्ट गोट टिश्यू बाईरस और हेमोरेजिक सेप्रिसीमिया कम्पोजिट वेक्सीने 
बा।योलाजिकल प्राडक्टस सेक्शन लखनऊ में तैयार किये जाते थे और इन से सारे 
प्रान्ते की माँग पूरी की जाती थी। रिन्डरपेस्ट गोट टिश्यू बाइरस की ४८४०० 
मात्रा और हेमोंरेजिक सेण्टेसीमिय कम्पोजिट बेक्सीन की ३४५१०० मात्रायें तैयार 
की गई । दूसरे सिर्म और वेक्सीन इत्यादि भी इण्डियन रिसचे इंस्टिट्यूट 
आइज़ट नगर से मेगाये गये और फील्ड स्टाफ को दिये गये । अल्मोड़ा जिले में 
पशुओं की बहुत बड़ी संख्या की यकृब रोग (लिवर फूलूक) की चिकित्सा कौ 


शक 
गई और पशु चिकित्सालयों और दौरों पर की जानेवाली प्रतिदिन की चिकित्सा. * 
के अतिरिक्त बेजनाथ और वाजुला क्षेत्रों में २११९४ पशुओं का चिकित्सा की गई। 

वेटिरीनरीं रिसच हास्पिटल में ८३०७ पशुओं की चिकित्सा की गईं। जो. पशुपालन 
अरबी नर घोड़ा इस अस्पताल में रक्‍्खा जाता है उसने २८ घोड़ियों को और 
साहीवाल साँडों ने ४८ गायों को गमिन किया। इत अस्पताल में चिकित्सा से 
१८६४ रुपये ५ आने ६ पाई वसूल हुये और सरकारी खजाने में जमा किये गये । 

मुगों मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने और उनके क्रय-विक्रय की संयुक्त मुर्गा स॒गियों 
प्रान्तीय योजना का जो १६४४ ई० में १६ बुने हुये जिलों में चालू थी, प्रान्तीय यादि की 
करण किया गया और उसे बढ़ाकर इलाहाबाद, मिर्जापुर, फतेहपुर, सहारनपुर, उैति करना 
मेरठ और मुजफ्फरनगर के ज़िलों में चालू किया गया। मुर्गा मुर्गियों इत्यादि के 
प्रान्त से बाहर भेजने पर जो ग्रतिबन्ध था उसे हटा लिया गया। मुर्गा, मुर्गियो 
इत्यादि की एक बड़ी प्रदशोनी लखनऊ में की गई और तराई और भाबर इलाके 
में मुर्गों मुर्गियों इत्यादि की उन्नति करने की योजना चालू की गई जिस के लिये" 
हलद्वानी में एक फार्म बनाया गया। गवनमेंन्ट सेन्ट्रल पोल्टी फार्म, दिलिकुशा, 
लखनऊ में सेनिक और असेनिक उम्मीदवारों को मुर्गा मुर्गियों इत्यादि के काम 
में सदा की भाँति तीन महीने की व्यावहारिक शिक्षा दी गई । 


गोंडा ओर उरई में घी को श्रेणी बद्ध, करने की नई संस्थायें खोली गई। ७ का वर्गी- 
घी को श्रेणी बद्ध करने वाली निजी संस्थाओं की संख्या ३४ से बढ़ कर ३६४हो करण 
गई और बरेली, मुरादाबाद, गोडा और उरई में घी का अ्रदर्शन करने वाली ४ 
टोलियां ((77709) बनाई गईं | इन टोलियों ने ग्रामीण क्षेत्रों और बड़े मेलों में 
प्रद्शन किये,। १५४४,७५६ मन घी श्रेणी बद्ध किया गया और ऐस्रीकल्चरल प्रोड्यूस 
(ग्रेडिंग और मारकेटिंग) ऐक्ट के अन्तर्गत चिन्हित किया गया; और ८३,००० मन 
एग माको घी प्रान्त के बाहर भेजा गया। 


सरकारी सहायता के आधार पर नियत किये गये <दरों पर स्कूलों के लड़कों दूध का बाटना 
को दूध देने की योजना कानपुर के लिये मंजूर की गई और इस काम के लिये 
. थोड़ा सा अमला नियुक्त किया गया। 


क्रय विक्रय करने वाले अम्ले ने मांस के सम्बन्ध में जांच की और. संयुक्त मांस सम्बन्धी 
प्रान्तीय सांस सम्बन्धी जांच की रिपोर्ट (7. ०9, 6०७६ फैपाएटए रि०90०7) जांच 
तेयार करके भारत सरकार के ऐग्रीकल्चरल मारकेटिंग एडवाइजर को दी गई । 

सहारनपुर, मेरठ, मुजफ़्क़रनगर बुलन्दशहर और अलीगढ़ के जिलों खली योजना 
_ में पशुओं के अस्पतालों को नियन्त्रित दरों पर खली देने की एक योजना चालू 
की गई । पशुओं का प्रजनन करने वालों ने इस योजना को बहुत पसन्द किया 


मछलियों की 
सप्लई 


मत्स्य पालन 
सम्बन्धी 
अनुसंधान 


मछलियों का 
अजायबधर 


बेसिक शिक्षा 


श्श्ष 


और इस काम को करने वालों को; १६,३०० मन से अधिक खली बेची गयी । 
लखनऊ, इलाहाबाद और बरेली के ट्वितीय श्रेणी के तीन सुपरिनटेन्डेंटों की 
जगह प्रथम श्रेणी के डिप्टी डाइरेक्टर रख दिये गये जो सब एम० आर० 
सी० वी० एस० अकसर हैं और असिस्टेंट डाइरेक्टरों की जगहढें बढ़ा कर दो से 
पांच कर दो गई! । एक प्रथम श्रेणी क। और अफसर नियु तक किया गया और डसे 
मधुरीकुण्ड के लाइव स्टाक रिसचे स्टेशन का इन्चाज बना दिया गया। 
४४ “मत्स्य प!खन 

सरकारी दुकानों द्वारा वध. के भीतर १८४२ सन २१ सेर मछली फौज 
के, और ५७६२ मन ३२ सेर मछली जनहा के हाथ बेंची गई जिससे कुल्ल ३०,७७७ 
रुपये का लाभ हुआ । १२ जिलों में २१२ तालाबों में अच्छी किस्म की छोटी मछ- 
लियां (फ्रींगर लिंग्स) स्टाक की गई जो खाने, के योग्य जरदी ही हो जाती हैं--छोटी- 
छोटी मछलियों को अधिक संख्या में' स्टाक करने के लिए प्रान्त में ओर अधिक 


वतालाबों की व्यवस्था की जा रही है। प्रथम वर्षों की बाढ़ के समय इन जिलों में 


नदियों में नस्तकशी की जगहें और अंडों तथा छोटी छोटी मछलियों को इकट्ठा 
करने की जगहें ढूढ़ी गई। छोटी छोटी मछलियों के बहुत से ताल चालू किये 
गये जहाँ बाद में तालाबों के लिये बांटने के वासस्‍्ते छोदी छोटी मछलियां जमा की 
गई' । इस योजना में स्थानीय सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार ने आधा धन 
लगाया और आधा मुनाफा लिया । ९ | 


मत्स्य पालन सम्बन्धी अनुसंधावकी ओर भी ध्यान दिया गया और 
बादशाहबाग, लखनऊ में पुराने वेटेरिनरी दफ्तर में एक फिशरीज रिसचे लेबो- 
रेटरी स्थाषित करके इसका प्रारम्भ किया गया । इसमें केमिकल बयालाजिकल 
और स्टैटिस्टिकल विभाग इस उद्देश्य से खोले गये ताकि यह मालूम हो सके 
कि नदियों की मछलियों की सप्लाई में' कितनी बढ़ती हुई हे और तालाबों में 
मछलियां स्‍्टाक करने के सम्बन्ध में जो समस्‍यायें हैं. जेसे मछलियों की बीमारियां 
उनकी मृत्यु, उनका नदियों में बह जाना इत्यादि ठीक तरह मालूम हो सके विशेष 
मछलियों का एक अजायब घर भी खोला गया जिसमें २०० किस्म की मल्ठ- 
लियां थीं । ' "ि 
ा अध्याय ७ 


शिक्षा तथा कलाये 
४६--शिक्षा 


इस विभाग को काम हर द्शि में बढ़ा। ७ बालकों के ओर ६ बालि- 
काओं के बेसिक एज्युकेशन रिफ्र शर कोस सेन्‍्टस ने प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का 


श्श्ह 


प्रत्कस्मरण (/२०८१८७॥॥०९) कराने का काये जारी रक्खा, १४६,२६३ रू० की 
आवर्ती और १,१६:४०० रू० की आनावर्ती लागत से ६ सी और वेलसिक प्राइमरी 
ईकूल--४०० लड़कों के लिये और २०० लड़कियों के लिए खोले गये, बेसिक 
सेन्टर इलाहाबाद की कुंभकारी कक्षा को १२००० रू० की अनावर्ती रकम देकर 
व्यापारिक रूप द दिया गया । - 


फरुखाबाद, बांदा, गाजीपुर और गढ़वाल जिलों के लिए १ सितम्बर १६४६ लड़कियों की 


ई० से कन्या पाठशालाओं की असिस्टेंट इस्पेक्ट्स की चार नई जगाहे बनाई गई 
लड़कों और लडकियों की हिन्दुस्तानी मिडिल स्कूल परीक्षाओं के सिला दिये जान 
के फलस्वरूप, लेडुकियों के हिन्दुधश्तानी लोअर मिडिल्न स्कूलों में सातवीं कक्षा 
खोलने के लिए सरकार ने डिस्टिक्ट ओर म्युनिसिपल बोर्डों को १,५४,५४६३ रु० 
की आवर्ती और २,५६,३१३ रू० की आनावरती वार्षिक अनुदान दिये | जुलाई १६४६ 
ई० में लड़कियों के लिए आलमोड़ा में एक सरकारी हाई स्कूल खोला गया और 
पिथौरागढ़, पौड़ी (गढ़वाल), मोवाना (मेरठ) और उन्नाव में चार ऐग्लों-हिन्दुध्तानी 
मिडिल स्कूल खोले गये। महिलाओं के लिए लखनऊ और इलाहाबाद में दो ट्‌ निंग 
कालेज खोले गये। गवनेमेंट संस्कृत कालेज बनारस में लडकियों के लिए एक 
प्रथक परीक्षा (ज्ञान प्रभा) प्रारम्भ की गई । 


गबनमेंट काल्लज आफ फिजिकल एज्यूकशन, इलाहाबाद की स्थिति ठीक की 
' गई। जुलाई १६४६० में विद्यार्थियों का दूसरा बैच भरती किया गया। फ़िजिकल 
ट्निंग काल्लेज लखनऊ में सहायता आप्त संथाओं के ,आध्यापको में स्फूर्ति लाने 
वाले व्यायाम सिखाये जांते रहे। कौसिल आफ फिजिकल कल्चर की कायवबहियों 
के लिए ६७,००० रू० की व्यस्था की गई | 

शिक्षा अंसार विभाग ने १३४२ सरकारी ओर २६३ सरकारी सहायता प्राप्त 
स्कूल चंताये। इन संस्थाओं में कुल ४०४६७ विद्यार्थी थे। इन संस्थाओं में वर्ष के 
भीतर ६४०११४ प्रोढ़ों ने शिक्षा पाई | इन लोगों का शिक्षा ज्ञन बनाये रखने के 
उद्दे श्य से विभाग में १०४० पुस्तकाणय चलाये जिस में ४० पुस्कालय माहिलाओं 
के लिए थे । सरकारी बाचनालयों में जाने वालों की संख्या १५ लाख पहुची सेना से 
लौदे हुये व्यक्तियों को रोमन लिपि में शिक्षा देने का जो प्रयोग १६ प्रौद पाठ- 
शलाओं में शुरू किया गया था वह तोड़ दिया गया क्योंकि यह अधिक सफल 
सिद्ध न हुआ। प्राविनशियल एडल्ट एज्यूकेशन कमेटी का ३ बे के लिए पुनः स्थापन 
किया गया। 

गत व दलित जातियों की शिक्षा पर सरकार ने ४६ लाख रुपये खचे 
किये थे और इस वषे ६:५२ लाख रूपये ख्चे किये। इस सम्बन्ध में महत्वपूणं और 
उल्लेखनीय मर्दें ये हैं. (१) इलाहाबाद के हरिजन आश्रम के आवति अनुदान में 


शिक्षा 


दलितज्ञातियों 
की शिक्षा 
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#००० रू० की वृद्धि की गई और , (२) मुसलमानों में पिछड़ी हुई जातियों की 
मोमिन जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा सुविधाओं के लिए १०,००० रू० दिये गये। 
ग्रान्तीय परिगणित जाति शिक्षा समिमि ( 276-7टांगो >दा6१त०॥०१ (95६८ 
(.त029६03 (.०707:0770०८) की ३ ब्ष के लिए पुनः स्थापना की गई ओर 
दलित जातियों के सुपरवाइजरों के लिए इलाहाबाद में एक रिफ्रेश कोर्स की 
व्यवस्थो की गई जिसमें से ४८ व्यक्ति सरकारी नौकर थे और २६ डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड की नौकरी में थे । डिस्ट्रिक्ट बोडे की नौकरी के इन २६ सुपरवाइजरों 
की जगहों का प्रान्तीयकरण भी कर दिया गया । 

दुलित जातियों के विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें देने के 
अतिरिक्त, उस साधारण अवस्था के सुधार का काये भी; जिसके लिए वजट में 
६४,१०० रू० की व्यवस्था थी, शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया । 


अध्यापकों की , अंग्रेजी स्कूलों की संख्या बढ़ जाने से यह जरूरी समझा गया कि अच्छी 
टैनिंग पढ़ाई और देख रेख के लिए इन स्कूलों में ट्रेनिंग प्राप्त कमेंचारी रखे जायें । किन्तु 
वर्तमान ट्रेनिंग कालेजों से निकले हुये अध्यापकों की संख्या इन संस्थाओं की 
आवश्यकता के लिए पयोप्त नथी। इसलिए बनारस में पुरुषों के लिए एक 
सरकारी ट्रेनिंग काल्लेज खोला गया । संयुक्त प्रान्त के विद्यार्थियों के लिए ६० 
जगहें सुरक्षित रखने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टीचसे- 
ट्रेनिंग कालेज को १३,००० रुपये की एक रख रखाव ()५७॥7/2737८०) की अनु- 
दान दी गई। माडल स्कूलों के साथ लड़कों के लिये दस नयेइनामेल स्कूल खोले गये 
और ३४ लाख रुपये आवर्ति तथा १४ लाख रुपये अनावर्ति धनराशि के कुल 
व्यय की सहायता से वर्तमान सात गबनमेंट सेंस्ट्रल स्कूलों औरु सात बेसिक 
*.. एज्यूकेशन रिफ़ेशर कोसे सेण्टरों को नामेंल स्कूलों में परिवर्तित कर दिया गया। 
इस प्रकार ग्रत वष में नामेल स्कूलों की संख्या ६ से बढ़कर ३३ हो गई। 


अम्य कार्य गत कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने (१) यूनीवर्सिटी रिआरगेनाइजेशन कमेंटी 
विश्व विद्या- और (२ ; प्राइमरी तथा सेकण्डरी एज्यूकेशन रिआरगेनाइज़ेशन कमेटी नियुक्त 
लय, प्राइमरी की-थी। सरकार ने १६३६ ई० में प्राथमिक ओर माध्यमिक शिक्षा की 
(आथमिक) पुन व्यवस्यथथा समिति ( ?शक्राण बाते 566००ातेग्ाए सितप्ट०त0). २७- 
ओर सेकेंडरी तप हा ही 

(ध्यमिक).. 7्िगार4कत0॥ (.0:॥777:७७ ) की उन सिफ़ारसों को स्वीकार हक लंड था 
शिक्षा को जिनका सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा ( प्राइमरी एज्यूकेशन ! से था और ऐडबाइजरी 
पुनंव्यवस्थापक वोडे द्वारा १६७६ ई० तक उन्हें काम में लाया गया। किन्तु विश्व. विद्यालय 
समिति पुनव्येबस्थापक कमेटी ([779[ए278779 [२९-०8०/58000 (१007777/66 ) और 


साध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी पुनव्यवस्थापक समित(5९८०४तंद्वाए २९-०2०7०75200॥07 


श्दर्‌ 


(:००७७४४४8०) की शिकारशों को अभी -कार्यान्त्रित नहीं किया गया है। युक्त 
न्तीय एजुकेशन सर्विस प्रथम श्रेणी (7म्राल्ते ठेरां्र०्ट5 जितपरव्यांजात] 
56-५०७ (0]855 7 ) के दो पद्माधिकारियों को वत्तेमान सरकार ने उन दोनों 
समितियों की रिपोर्टों की जाँच करने के ज्िये विशेष कक्तेब्य (59७००) 6059) 
में लगाया जिससे कि वे देखें कि किन सिफारशों को कायोन्वित किया जा सकता 
है। ये रिपोट ज्तरकार के विचाराधीन हैं | 
श्री भगवानदास के सभापतित्व में गबनमुंट संघ्का काजेज, बनारस की 
पुनः संगठन समिति (२िट5 एुक४ज्थाणा €:०77976००) की रिपोट की जांच 
संस्कृत काल्षेज में शिक्षा ओर परीक्ष सम्बन्धी-छुथारों का कार्योन्वित करने के 
लिये की गई । साथ ही साथ फ़ारदी और अरबी के अध्ययन 
के पुन संगठन के सम्बन्ध में सम्मति देने के लिये मौज्ञाना अब्दुल 
कल्लाम अज्ञाद के समापतित्व में एक सर्ताय नियुक्त की गई ओर सरकारी 
सहायता प्राप्त रंगलों हिन्दुस्तानी संस्थाओं के अधिक अच्छे प्रबन्ध के साधनों 
के विषय में सम्मति देने के लिये एक दूसरी समिति श्री रघुकुल तिलक के सभा 
पतित्व में स्थापित की गई । ड्ती राइफलों ओर लकड़ी की बन्दूकों हारा सेना 
के डिल ( कवायद ) सम्बन्धी प्रतिबन्व को हटा लिया गया और हिन्दुस्तानी 
तथा एंग्लो-हिन्दुस्तानी संत्याओं में सेवा करने बाले उन अध्यापकों के फ़िर से 
नौकर होने या नौकरी को जारी रखने का प्रतितन्चव भी हटा लिया गया जो 
१६४२ के अन्दोज्न में भाग लेने के कारण निकाल दिये गये थे या दृश्डित 
किये गये थे। हिन्दुस्तानी स्कूलों में सेवा करने बाज्ञे अन्यापकों के बेतनों के 
अवशिष्ट भी चुकाए गए । राजनीतिक आधार पर स्कूलों ओर नकालिजों में 
विद्यार्थियों का भर्ती सस्बन्धी प्रतिबन्ध भी हटा लिया गया। 


प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसपल वोर्डा के अन्तगत हिन्दुस्तानी स्कूलों 
के अध्यापकों के वेतन-क्रमों का भी संशोधन कर दिया गया और यह निश्चय 
हुआ कि इन संध्याओं के अन्तैंगत काम करने वाले शिक्षित (77760) 
अध्यापकों को १७ और १६ रुपये प्रति सास वेतन की अपेक्षा जो उन्हें उस 
संसय मिल रहा था, कम से कम्त २५ रुपये ग्रति सास वेतन दिया जायगा। अन्य 
शिक्षित (77४ए८०१) अध्यापकों के सूज् वेनन में ५४ रुपये मासिक की वृद्धि की 
गईं जिन्हें प्रति साल २० रुपये या कुछ अधिक निलता था। आज्ञाओप एग्ले- 
हेन्दस्ताजी संध्याओं में काय करने वाले अध्यापकों की मंहगाई सत्ता देते की 
सबसे बढ़ी मांग थी। परन्तु प्रान्वीय सरकार समध्त अव्यापकों की मांग को पूरा 
करने में अंसमर्थ थी इसलिये यह निश्चय किया गया क्रि इन समस्त संस्थाओं 
के लिए प्रान्तीय आगम से एक विशेष अनुदान प्रदान किया जाय जिससे उन 


सरकारी संस्कृत 
वालेज की 
पुनेंसंगठन 
समिति (गवर्ने- 
श्ट संस्कृत 
कालेज रिश्रार्य - 
नाइजेन 
कमेटी 


फारसी और 
अरबी अध्ययन 
की पुर्नेसंगठन 
समिति 


सेना सम्बन्धी 
व्यायाम 
इत्यादि पर 
प्रतिबन्ध 


हिन्दुस्तानी 
स्कूलों में वेतन 
की दर 


मंहगाई का 
भत्ता 


समाज सेवा 
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अध्यापकों को जिन्हें ७५० रुपये .या कुछ कम मासिक वेतन मिलता है, ५ रुपये 


शिक्षण योजना प्रति मास की दर से मंहगाई भत्ता दिया जाय परन्तु शर्ते यह भी थी क्रि 


अंग्रेजी शिक्षा 
की माँग - 


सम्बद्ध संध्यांण अपने निजी साधनों से उतनी ही धनराशि का दान दें। सरकार 
ने स्नावकों को सामाजिक सेवा में शिक्षण देने की योजना को अपनाने का भी 
निश्चय किया जिसके अधीन शिक्षण की अवधि एक वर्ष होगी। 
भर 

इस ग्रान्त में विशेष कर गावों में अंग्रेजी शिक्षा की बड़ी माँग थी, अतः 
अंग्रेज़ी पढ़ाने वाते स्कूलों की संख्या काफी बढ़ गई, इसी बषे ३२४ लड़कों के और 
१२ लड़कियों के ऐ'रलों हिल्दुस्तानी स्कूल और नेनीताल तथा लेंसडाउन में सर- 
कारी इन्टरमीजिप्ट का ,ज खोजे गये । व्यक्तिगत संभ्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले 
इन्टरमीलिएट का जे और आगरा विश्वविद्यालय से रूम्पद्ध डिग्री कालेजों की संख्या 
में सी वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त बतेमान प्राइमरी स्कूलों में जगह की क्री और 
'बिद्यार्थियों की संज्या बृद्धि के कारण २३४ लाख रुपये की आबर्ति लागत के 
दाथ शिक्ट सिस्टम प्रारम्भ किया गया। लड़कों की अनिवाये प्राश्मरी शिक्षा 


जो बनारस म्यूनिह्लैलटी के चौऊ वाडे में लागूथी १ अक्टूबर १६४६ ई० से 


शेष ७ बोर्डों में सी डबल शिफ्ट सिस्टम पर ८,६४८ रु० अवर्ति और १६,७४५ रू० 
अनावर्ते वार्षिक लागत के साथ चालू कर दी गई। प्रान्त में & से ११ वर्ष तक 
के बच्चों के लिए अनिवाये प्र इमरी शिज्ञाप्रारस्भ करने के विचार से विभाग ने 
प्राइमरी शिक्षा सम्बन्धी और सुविधायें देने की योजना भी चलाई । इस योजना 
के अनुसार अगले १० वर्ष में १००० की आबाई वाले प्रति गांव में 
स्कूल के हिद्वाब से ४३,००० नये प्राइमरी स्कूल -खोत़े जायेंगे। लक्ष्य इतने स्कूलों 
का डे किस्तु शुरू में २ गाबों के लिए एक स्कूल खोलने का विचार किया गया 
इस प्रकार खोते जाने वाल्ले स्‍कूलों की संख्या २२००० या २२०० प्रति बष रह 
गई। इस योजना सन्बन्धी विभिन्न विवरणों को कायोन्वित करने के लिए डाइ- 
रेफ्टर शिक्षा विभाग के हेडक्वाटसे इलाहाबाद में एक विशेष कार्याधिकारी नियुक्त 
करने का निश्चय किया गेया । यह भी निश्चय किया गया कि हर जिले में एक चुनाव 
समिति(56००८४०॥ (१००४7।:७७ ) नियुक्त की जाय -जिलवका प्रेंसीडिए्ट डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट हो और “स्थानीय एम० एल? ए० और एम० एल्० सी? उसके सदस्य 
हों। इपके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट बोडे और उसकी एच्युकेशन कप्रेटी के चेयरमैन, 
डिट्ट्रिक्ट मेडिकल अकसर, हेल्‍थ और डिडी इन्सपेक्टर +हूत्स भी सदस्य रहेंगे । 
इस ऊपेटी का काम स्कूलों के लिए जगह चुनते का होगा। स्कूल खोलने के मामसज्े 
में उन गबों को वरिष्ठता दो जायगी जो इमारत बताने के लिए मुफ्त जमीनें 
देंगे, मुफ्त काम करेंगे और किती प्रकार की आर्थिक सहायता देंगे। 


१६३ 
७७--१६४६ ३६० साहित्यिक प्रकाशन 


पुस्तकें ओर पत्रिकायें मिक्ना कर २६३४ प्रकाशन हुये। इसमें १३०४ 
पुस्तक और १३२६ पत्रिकायें प्रकाशित हुई! | ३५६ कविता की पुस्तक प्रकाशित 
हुई । यह संख्या सब से अधिक थी उसके बाद उपन्यासों की संझ्या २६० रही 
ओर युद्व तथा उद्योग सम्जन्धी प्रकाशन सय्र से कमर रहे । ग्रस्थेक के दो दो प्रकाशन 
मिकस्ते | 

बंशज ज्ञान सम्बन्धी विद्या (.१7४॥7070॥029 ) पुरातत्व विज्ञान 
()70330]089), इंजीनियरिंग (2702प3+72) समाज शास्त्र (50०० ०९९) 
ओर यात्रायें प्रान्त के साहित्य परिवतेन में विज्षकुत्न अतफल रहीं । हिन्दी 
में प्रकाशनों की सबसे अधिक संज्या ६१४ थी, द्वितीय श्रेणी में अंग्रेज़ी 
में १२६, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों में उदू और संध्कृत प्रकाशन क्रमशः, 


७१ ओर ४९ थे । 
४८--कला ओर विज्ञान 
(३१ मसाच, १६४६ को समाग्व होते वाते वर्ष के लिए 


३ ७ 


) 
प्रान्तीय अजायबबर ( स्यृज़ियम )“के विभिन्न विभागों के लिए नीचे प्रान्तीय स्यू- 


लिखी हुई कई चीज़ें प्राप्त की गई । जियम लखनऊ 
द रुपया 
पुरातत्व विज्ञान ही थे » . छि 
मुद्रा सम्बन्धी विज्ञान श न श्ध्८ 
ग्राइतिक इतिहास हज की १ 
मानवजाति उत्पत्ति विज्ञान (£६॥7४०27/9७9॥09) मर 4 
चित्रशाला हे 8 १२ 
योग. रेपर 


पुरातत्व (07०॥६९०!०2।००७) ) विभाग के लिए प्राप्त की गई ६६ वस्तुओं 
में से पत्थर काटकर वनी हुई बल्तुएं (5:५]७६३:०७) पका हुई मिट्टी और प्लास्टर 
की ढलो हुई मूर्तियां भी सम्मिलित हैं। सारनाथ के अजायबघर के संप्रद्गीत 
वत्तुआं के अतरिक्त माग में से छांठी गई। चार पुरावन बछ्लुएं जिनमें पे रो 
सुर फौज (7529) पत्थर जिनके साथ एक नज्ञाशों दार इंट जिसपर घुटनों 
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के बल बेठी हुई स्त्री का चित्र बना हुआ है. डाइरेक्टर जनरल आऊ आरचेये- 
लाजी, इस्डिया, से भेंट स्वरूप प्राप्त हुई 


इस वर्ष म्यूक्षियम केबिनट को २६८ सिंक्के प्राप्त हुए जिनमें ७ सोने के, 

१४२ चाँदी के, » सोने चांदी ([:०))०09) के, १०६ तांबे के और ४ सीसा के 

हैं। स्त॒ण मुद्राओं में सबसे अच्छा सिज्ञा आलमगीर ट्वितीय के समय का है। 

यह नजीबाबाद की,टकसाल से जारी किया गया। चांदी के सिक्‍तकों में विशेष 

उल्लेखनीय यह है कि १३० चिन्हित सिक्के प्राचीन चिन्हों की विभिन्नता को 

सूचित करते हैं। प्राइतिक इतिहास विभाग में भीमताज्ञ शज्य के श्री ई० जोन्स 

द्वारा भेंट किया गया मढ़ा हुआ सुअर का एक सिर प्रदर्शन के लिए रक्‍खा 

गया। एथनोप्राफी (20070879[79) विभाग सब्र से सुन्दर नमूना महायान 

बुद्धिष्ट गोलोकनाथ की तांबे की मूर्ति है | यह ईसा सम्बत्‌ १८ शताब्दी की है 

ओर नेपाल निवासियों की सुन्दर कज्ञा का आदशे है। चित्रशाला)में सबसे अच्छा 

चित्र है जिससें राधा किपी दूती से श्री कृष्ण का प्रेम संदेश सुनती हुई दिखाई 

गई । 

8 लीक ६७२४ रुपया का स्वीकृत अनुदान था। अजायबघर (म्यूजियम) प्रकाशनों 

हे दास से४० रु० पञाने की आय हुई । बषष की अवधि में ७५ सिक्कों को अजायबघर 

कम ( स्यूजियम ) में संग्रहीत किया गया और मथुरा कला का विशेष रूप से उल्लेख- 

भशु।. नीय और अच्छा नमूना स्थापित किया गया। वर्ष भर में म्यूजियम के सिक्‍कों 
की कैविनट में ४५४ सिक्के ओर इकट् किए गए । 


पब्लिक (क)- इलाहाबाद “वृष के अन्त में पुस्तकालय में ४१,०३२ पुस्तकें थीं। 
लाइब्रे री ६१० पुस्तकें वर्ष के सध्य में और बढ़ाई गई! जिनमें से ४७१ 


पुस्तकालय द्वारा मोल ली गई' ओर शेष भेंट में मिल्लीं । 
(ख) लखतऊ पुस्तकालय में संख्या ३४,६१८ पुस्तकों की सामान्य है। व 
के सध्य में ३६८६ रु० के व्यय से पणरे पुस्तकें मोल ली गई” और 
४३ पुस्तकें भेंट सें सिल्लीं ; कुल १०८४५ पुस्तकें बढ़ीं । 
” ४६-ब्बचनां संबर्म्ध! प्रचार 
कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा- कायोलय का कायोभार| ग्रहण करने के पश्चात 
तुरन्त ही सूचना विभाग के पुनसंगंठन के प्रश्न पर विचार किया गया और, 
नवम्बर के महीने में सूचना विभाग के एक डाइरेक्ट्रेट का निर्माण किया गया । 
निम्नलिखित अफसर नियुक्त किये गये । डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर, अंग्रेजी 
(२ कक डर चाजें ऋौर ९ धर 
के आफिसर इनचाजें, हिन्दी और उद्‌ पत्रकारों के उपविभाग का निर्माण 
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ट्रेक्निकल अफ़सर, रूरल पब्लिसिटी आफ़िसर और जिलों में प्रचार करने के 
लिये २६ फील्ड पब्लिसिटी आफ़िसर | 


भारत सरकार ने युक्त प्रान्‍्तीव सरकार को यह सुचित किया कि वह क्षेत्र 
प्रचार योजना (एप८१ 7प9॥6८75 5८0०४०5) के लिये आर्थिक सहायता पहली 
मई से बन्द कर देगी। इतक्े फलरत्ररहप यह निश्चय किया गया कि इस योजना 
को बिलइुत तोड़ देने के वजाय इसको ज़िला मोबाइल यूनिटों की योजना के 
रूप में परिवर्तित कर दिया जाय जो आरनम्म में, प्रान्त के १६ महत्वपूर्ण ज़िलों 
में चालू की जाय । यह नवीन योजना साच में चालू की गई और इस यो जना 
के अंउगेत विशेषूप से अन्न-संत्रह आन्दोलन (77009 70८घाटए70९०६ 977४8) 
के सम्बन्ध में उपयोगी प्रचार-कार्य किया गया । ज्षेत्रों में श्रचार करने के लिये 
उल्नीस मोटर गाड़ियां डाइरेक्टर, पब्लिक हेल्‍थ को दी गई थीं जिससे वह छूत की 
बीमारियों को रोकथाम कर सके अग्रेल्न के महीने में यह मोटर गाड़ियाँ उनको दी 
गईं थीं जो उनके पास वर्ष के अन्त तक रहीं । डे 


अब तक हिन्दी, उदू और अंग्रेज़ी में जो रिसाले निकलते थे वह महीने 
में एक बार निकत्ते थे। अब यह रिसाले पढद़ढहवें दिन निकाले जाने लगे और 
इनकी बारह हज़ार प्रतियाँ प्रान्त भर में बांटी जाने लयीं। गर्मी के दिलों में 
" अन्न संग्रह अंदोलन जारी किया गया। साथ ही साथ उदू और हिन्दी के बड़े बड़े 
समाचार पत्रों के विशेष अठक निकालने के लिये सहायता भी दी गई। शिक्षा 
विभाग, ग्राम सुधार विभाग ओर कांग्रेस और मुसलिम लींग के वाचनालयों में 
यह विशेष अंक भी भेजे गये। साननीय प्रधान सचिव ने इस सिलसिले में जो 
अपील की थी ओर दूसरे बड़े नेताओं ने जो संदेस दिये थे बह लीकलेट के 
रूप में छपाकर बांदे गये । एक लीक़ज्ञेट जिसमें गांधी जी और मिस्टर जिन्ना की 
तस्तीरें थीं और जिसमें उनकी यह अंपीलें भी छपी थी जो उन्‍्हों ने शिमले से 
सरकार के हाथ अन्न बेचने के लिये की थी; उद्‌ ओर हिन्दी में लाखों की संख्या 
में ग्रामीण क्षेत्र में हवाई जहाज द्वारा बांदे गये थे। 


इस सम्बन्ध में हर पार्टी के बढ़े बड़े नेताओं की और विशेष रूप से पं० 
जवाहरलाल नेहरू की अपीज् प्रकाशित कराई गई ओर लाखों की संख्या से 
बांटी गई। हिन्दी और उदू के बीस बड़े बड़े समाचार पत्रों ने अपने अपने 
सम्प्रादायिक एकता के अंक निकाज्ञे ओर सरकार ने इनकी ५५,००० प्रतियां 
मुफ्त बांटने के लिये खरीदीं। इस लिये एक मुशायरा ओर उदू पत्रकारों का 
“ एक सम्मेलन सी किया गया था। मेरठ में साम्प्रदायिक झगड़े के सिलसिले में 


कु 


जिन विभिन्न जातियों ने शान्ति बनाये रखने के लिये भाग लिया था उनका 


जिला मोबाश्ल 
यूनिर्टों को 
योजना 


साम्प्रदायिक 
एकता 
आन्दोलन 


१६६ 
विवरण भी दिया गया था और तस्‍वीरें भी छाप्री गई थीं । बड़े बड़े पोस्टर भी, 


, प्रान्त भर में बांदे गये थे जिनका उद्देश्य सम्प्रराथिक एकता बनाये रखनों, चोर 


सूचना सम्बन्धी 
फिल्म 
| 


सम्बादरकी को 
कान्फरेन्स 


प्रेस्त परामश 
समिति 


पावर 
इलेक्ट्रीसिटी 


बाजारी का अन्त करना और शनाज को नष्ट होने से बचाना था। 
चुंकि भारत सरकार ने सूचना सम्बधी फ्िद्म बनाना बन्द कर दिया था 


इसलिये ऐसे फिल्‍मों को ग्रान्त में तेयार करने का प्रबन्ध क्रिया गया। मजदरों के 
हित के लिये एक किस्म नवम्बर में तेयार की गई और कई श्र्तक कम्याण केन्टों 
में दिखाई गई। इलहावाद के माव सेले की भी एक फ़िल्म तेया, की गई 
था और विधान परिषद्‌ की भी तस्वीरें दिखाई गई थीं। 

अंग्रे जी, उदा. और हिन्दी के सप्रावारपत्रों के संपादकों की एक कानक्रे नस 
नवम्बर में की गई जिपसे वह अपने समाचार पत्रों के द्वारा साम्प्रदायिक एकता 
को बनाये रहें। सररे संपादकों ने यह निश्चय किया फि वे अपने समाचार पत्रों 
में कोई ऐसी बात प्रकाशित न करेंगे जिससे साम्प्ररायिक तनातनी बढ़े । यह कान्कफ से 
बहुत सफल हुई । 


छली बार की तरह इस बार भी कान्मेस सरकार के आन पर प्रेत परामशे 
समिति बन गई। इसका जदेश्य यह था कि सरकार ससय समय पर प्रेस से 
पराभर्थ कर सक्रे* उन्हे सही खबरें छापने का आदेश दे सकें ओर समाचार पत्रों 
के कत्त ब्यों का पालन ठीक ठीक कराने में सहायता दे से आर साथ ही साथ 
सरकार को यह सहायता दे सके कि वह प्रेत के सम्बन्ध में जो समस्‍यायें हों 
उनको ठीक ठीक सरकार के शअम्मुख प्रध्तुत कर सक्रें । इल समिति की वे में दो 
बेठकें हुई । 
अर ४5 ९५ 
अध्याय ८ वांवध 
५० इसाई धम सम्बन्धी 
युद्ध के दिनों में नये पादरी नियुक्त नहीं किये गये। 
५१ बिजली 

प्रान्त के ११९ नगरों में त्रिजत्ी की शक्ति पूबंबत्‌ पहंचाई गई। ४१ 
विजली घरों ने काम जारी रक्खा जिनमें से २४ ने अपनी बिजल्ली स्वयं पेदा क्रिया 
ओर १७ बिजली की कम्पनियों ने ६१ हाइडिल प्रिड से लेकर अधिकतर बिजली 
पहुँचाई । प्रान्व के उत्तरी और पश्चिमी भागों में हाइडिल भ्रिड ही से लेकर 
बिजली पहुचाई गई। प्रान्त में १७६ बिजली के ल्ाइसेंसदार ठेकेदार, ४४ सुपर- 


वाइज़र और १२४७ लाइसेंस प्राप्त व्कमेन थे। वष भर में बिजली की ४२ 
घटतायें हुई । 
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। ) द्व समाप्त होने के वाद ही बहुत से लोगों ने विजली लेने के लिये प्राथना- 
पत्र दिया। उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि बिजल्ली बहुत कम थी । 


५२ टा|मसन कालेज आफ इंजिनियरिंग, रुड़की 


जून १६४६ ई० के कालेज की दाखिले की परीक्षा में ६१४ विद्यार्थी सिविल 
इंजिनियरिंग की कज्षा में और ६२७ विद्यार्थी ओवरसियर की कज्षा में दाखिल 
होने के लिये सम्मिलित हुये जिनमें से केवल ६२ इंजिनियरिंग की कक्षा और 
८रए ओबरसियर की कक्षा में दाखिल किये गये | 

४३ सिविल इंजिनियरों, ५७० ओवरसियरों और २ डाक्‍़्टमेनों ने फ्राइनल 
परीक्षा पास की। इंजिनियर ओर ओबवरसियर कज्ञाओं के अधिकतर विद्यार्थी 
व्यावह।रिक ट निंग के लिये नियुक्त किये गये आर डाफ्टसमेन कक्षाओं के विद्यार्थी 
डाफ्टमेन की &सलियत से सावजनिक निर्मोश विभाग के विभिन्न उपविभागों में 
नियुक्त किये गये । 

पय्थोज्ञो चना वाले व सें १६ जून १६४७६ ई०, से प्रिंसिपल को विभाग 
का अध्यक्ष बना दिया गया ओर कालेज का नियंत्रण सी पहिली अग्रेल १६४४ ई० 


से शिक्षा विभाग से संयुक्त प्रान्तीय सावंजनिक निर्मोण विभाग को दे दिया गया। 


काज्ेज को फिर से संगठित करने केलिये सरकार ने प्रोफ्नेतर शी> एल० 
फ़ोटंसक्यू की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किया जिसने अपनी रिपोर्ट फ़रवरी 
के आरंभ में प्रस्तुत की | सरकार ने आम तौर पर इसकी सिक्कारिशों को मंजूर 
किया ओर निम्नलिखित महत्त्पूणं परिवर्तेव किये गये। ६ 


(१) कात्ेज का नाम टाप्सन कातेज आऊू सिविल इंजिनियरिंग “से 
बदल कर टामसन काल्ेज इंजियनियरिंग रुड़की” रकखा गया | 


(२) इलेविटुकल ओर सिकेनिकल इंजिनियरिंग का पावश्यक्रम १५ अक्टूबर 
१६४६ ई० से आरंभ किया गया। 

(३ ) कालेज में डाफ्टसमेत की कन्षाओं को ओवरसियर की कक्षाओं से 
सम्मिलित कर दिया गया। 

(७ ) कातेज में अन्य प्रान्तों के उमीरवारों को भी भर्ती होने की स्वीकृति 
दी गई परन्तु प्रतिबन्ध केचल यह था कि ऐसे उम्मीदवार सिविल 
इंजिनियरिंग की कक्षा में ३; मिकेनिकल इजिनियरिंग कक्षा में २ और 


इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग कक्षा में २ सर्दी हो सकते थे । 
कप्ेटी की अन्य लिझारिशों को धीरे धीरे कार्योन्चित किया जा रहा है। 


स्थायी 
नियुक्तियां 


पुनः संगठन 


ह 


स्त्री विशज्ञार्थी 


घिस्तार 


कांगज़ की 
खपत 


पुनः संगठन 
गवन में प्रेस 


इनक््वायरी 
कमैटी 


मूल्य तथा 
रहने सहत 
का व्यय 


शन्न आंकड़े 


श्रोक्नोंगिक 
आंकड़े 


श्द्८ 


कालेज के इतिहास में इंजिनियरिंग की कक्षाओं में स्त्रियों के भर्ती होने 
की स्वीकृति सरकार ने पहली बार दिया। 


५३--प्लुद्रण तथा लेखन सामग्री 


कांग्रत मंत्रिमंडल के आते ही समस्त सरकारी विभागों में काम इत्तना बड़ 
गया कि सरकारी प्रेसों के अतिरिक्त निजी प्रसों के लिये भी छपाई को काये 
करना असंभव हो गया। इस समय सरकार गत्ननमेंट प्रेत को विस्तृत करने और 
उसमें ऐसी मशीनों को लगाने के सम्बन्ध सें विचार कए रही है जिससे मज़दरों की 
अवश्यकता अधिक न हो । कागज की सूप ६०० टन प्रतियष से बढ़कर १,४०० 
टन से अधिक हो गई । 


प्रेस की कायक्षमता बढ़ाने के लिये गबनमेंट प्रेस कायोत्म को पुन 
संगठित किया गया । 


मुदर॒णालयों के कमचारियों ने हड़तालें को परन्तु सरकारी भुद्रणालयों के 
कमचारी शान्त ओर नियन्त्रित रहे | कमं चारियों ने इसत सम्ब्नन्ध में सरकार को 
कई प्रार्थेनापत्र दिये ओर सरकार ने कर्मचारियों की कठिनाइयों पर विचार 
करने के लिये गवतमेंट प्रेस इनक्वायरी कमेठी नियुक्त किया। 


५४--अथ तथा संख्या विभाग 


क्षि तथा उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं के फुटकर मूल्यों को विभाग एकॉत 
करता रहा । इस सम्बन्ध में मासिक आंकड़े तैयार किए गए। सरकारी कमेंचारियों 
के रहन-सहन के खर्च के आंकड़े प्रान्त के नी सुर्य नगरों के सम्बन्ध 
में तैयार क्रिये गये। अन्न सम्बन्धी आंकड़े भी तवेयार किये गये और उनका 
विश्लेषण किया गया। फल्न तथा तरकारियों, पशुधन और अजन्न उत्पादन के 
आंकड़े भी एकत्रित किये गये। 

कृषि सम्बन्धी बाजारों के सम्बन्ध में भी आंकड़े के इन्सपेकटर द्वारा 
जांच की गई । 

दयोगिक आंकड़ों के ऐक्ट १६४० ई० को ग्रान्त में वर्ष के आरम्भ से 

ही लागू किया गया और इस ऐक्ट के अधीन कार्य करने वाले कारखातनों को! 
निधारित फाम में विवरणु-पत्र प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई । 
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(३) ग्रामीण वर्गों के आहै।र तथा भोजन:सम्बन्धी व्यय । 
(6 ) भध्यम श्रेणी के कुछ व्यवसायियों अर्थात डाक्टरों, वकीलों तथा 
अध्य।पर्कों का परिवारिक बजट | 
(४) बनारस, मिर्जापुर, फीरोजाबाद, मुरादाबाद और सहारनपुर के 
घरेलू औद्योगिक अमिकों के परिवारिक वजठ। 

विभाग की थुद्धोत्तर योजना फिर से एक नवीन आधार पर संशोधित 
की गई और तब तक के लिये निश्चित किया गया कि विदेशों में शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये तीन छात्र वृत्तियां दी जाय । | 

(१) राष्ट्रीय आय के अनुमान के सिद्धान्त. तथा व्यवहार । 

(२) आंकड़ों की सामान्य उन्नत सिद्धान्त । 

(३) सामाजिक इनश्योरेन्स । 

प्रतत्तीय व्य का सभा द्वारा एक रुई (आंकड़ा ) ऐक्ट बनाया 
गया था । इस ऐक्ट का उद्देश्य प्रत्येक बषं में रुई के स्टाक के आंकड़े प्राप्त 
करना था । 

बिभाग ने इस व दो बुलेटिन अथोत्‌ (१) संयुक्त प्रांत में जन संख्या, 
उत्पादन, - लथा भोजन“ तैथौ*र “की खपत, लेखक श्री जे० के० पांडे (२) 
संयुक्त प्रांत में खाद्यान्नों की राशनिंग, लेखक श्री एस, के, रुद्रा, को प्रकाशित किया । 
एफ तीसरा बुलेटिन छप रहा है। यह निश्चित किया गया था कि इसी प्रकार के 
विभागीय पंत्रिकायें भी प्रकाशित की जाय॑। ही 

इस वर्ष के प्ररिम्भ में: हीं प्रोन्‍्तीय अर्थे सम्बन्धी परामश दात्री समिति और 


अनुसंधान सम्बन्धी.परामश दात्री समिति की बैठक हुइं। उन्तका कार्यकाल: मई 
में समाप्त हो गयाऔर :एक नई समिति के बनाने की कारबाई की गई । 
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युद्बोत्तर कार्य 
योजना 


आंकड़ें सम्बन्धी 
नियम 


बुलेटिन 


प्रान्तीय अथे 
सम्बन्धी 

परामश दात्री 
समिति 


